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संरक्षक का संदशे ...

प्रिय पाठको...

मुझे प्रसन््नता है कि ’बैैंकिग चिंतन - अनुचिंतन’ पत्रिका का नवीनतम अंक आपके सामने है। 
यह पत्रिका   आर््थथिक जगत से जड़ेु महत््वपूर््ण और सम - सामयिक विषयोों पर विचार- विमर््श 
के लिए एक महत््वपूर््ण माध््यम का कार््य कर रही है। बैैंकिग और वित्तीय जगत तेजी से बदल 
रहा है। इस बदलाव के दौर मेें नए विचारोों और मौलिक सोच की भूमिका सबसे महत््वपूर््ण 
है। 'बैैंकिग चिंतन - अनुचिंतन' ऐसे अभिनव विचारोों और अनुभवोों को स््थथान देने का एक 
प्रयास है।

बैैंकिग क्षेत्र मेें डिजिटल विकास बड़ी तेजी से हो रहे हैैं। इससे बैैंकिग सेवाओ ंकी आम जनता 
तक पहुचँ पहले से कहीीं ज़््ययादा आसान हुई है। कितु यह बदलाव कई चनुौतियां भी लेकर 
आया है जिसमेें डिजिटल या ऑनलाइन माध््यमोों पर धोखाधड़ी गंभीर चिंता का विषय बन 
कर उभरी है। ऐसी स््थथिति मेें हमेें जन सामान््य मेें जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। हम पारपंरिक 
तरीकोों से आगे बढ़कर ‘एआई बैैंकिग’ के एक नए यगु मेें प्रवेश कर रहे हैैं, जहा ँसभी को 
अद्यतन रहना आवश््यक है। 

यह पत्रिका बैैंकिग क्षेत्र मेें नए विचारोों एवं ज्ञान के प्रसार के लिए एक अहम मंच रही है, 
जिसमेें पाठकोों के विचारोों की भूमिका महत््वपूर््ण है। आशा है कि आप आगे भी वित्तीय और 
बैैंकिग विषयोों पर अपना रचनात््मक योगदान इस पत्रिका के माध््यम से साझा करते रहेेंगे।  

शभुकामनाओ ंसहित...

एन सारा राजेन्दद्र कुमार 
मखु््य महाप्रबधंक एव ंसरंक्षक
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प्रिय पाठको

बैैंकिग चितंन-अनचुितंन का यह अकं प्रस््ततुत करते हुए बड़ी प्रसन््नता हो रही है।

इस अकं मेें ‘वित्तीय शिक्षण और साक्षरता’ नामक आलेख मेें मातभृाषा एव ंहिदंी की भूमिका 
पर डॉ आशीष श्रीवास््तव ने बहुत सारगर््भभित रूप मेें विचार प्रस््ततुत किए हैैं। उन््होोंने शिक्षा, 
साक्षरता एव ंभाषा के मदु्दे पर एक नई दृष्टि से विचार किया है। वे शिक्षा व््यवस््थथा और वित्तीय 
शिक्षण मेें भाषा का महत्तत्व, शिक्षण प्रक्रिया पर दृष्टिपात करते हैैं। इस क्रम मेें भारतीय भाषाओ ं
और विशषत: हिदंी के प्रयोग पर उन््होोंने विचार रखे हैैं जो पाठकोों को प्रासगंिक एव ंचितंन 
योग््य लग सकते हैैं।  

‘बैैंकिग धोखाधड़ी’ पर केन्द्रित आलेख मेें श्री परवेज़ अख््तर ने हाल के वर्षषों मेें ऑनलाइन 
लेनदने व अन््य बैैंकिग सबंधंी धोखाधड़ी के मदु्ददों पर विस््ततृत चर््चचा किया है तथा इसके 
निवारण एव ंभविष््य की रूपरखेा के सबंधं मेें भी विचार साझा किए हैैं। 

कुणाल ज्ञानदवे चौधरी ने अपने आलेख मेें वर््तमान समय के सर््ववाधिक महत््वपूर््ण मदु्ददों मेें से 
एक ‘बैैंकिग सेवा मेें कृत्रिम बदु्धिमत्ता’ के प्रयोग से जड़ेु मदु्ददों की पड़ताल की है। ग्राहक 
अनभुव और सवंादात््मक एआई मेें चैटबॉट, पर््सनलाइजेशन, क्रॉस सेलिंग; जोखिम प्रबधंन 
व धोखाधड़ी तथा परिचालन दक्षता और अनपुालन आदि बिदंओु ंका वे विश्लेषण करते हैैं। 
इन बिदंओु ंमेें ‘क्रेड िट मूल््ययाांकन व ऋण दनेे की प्रक्रिया’ एव ंनैैंतिक पक्ष सभी का ध््ययान 
खीींचेेंगे।

मौजूदा वित्तीय तकनीकी क्रान््तति के वाहक के रूप मेें फिनटेक से वित्तीय समावेशन और 
ग्राहक अनभुव मेें कई बदलाव हुए हैैं। इस पर आलोक पाठक ने गहन विश्लेषण करते हुए यह 
भी बताया है फिनटेक पर होने वाला विमर््श किस प्रकार भ्रामक व अधूरा रह जाता है तथा 
समावेश को कैसे व््ययापकता दी जाए।

इस अकं मेें एक नए एव ंअछूते विषय ‘ब््ललू इकोनॉमी’ पर निधि चौधरी ने विस््ततृत तर्ककों और 
तथ््योों के साथ इस क्षेत्र की सभंावनाओ ंपर व््ययापक दृष्टिकोण प्रस््ततुत किया है। 

यह उल््ललेखनीय है कि इस बार हमेें बड़ी सखं््यया मेें आलेख प्राप्त हुए हैैं। आशा है हिदंी मेें अर््थ, 
वित्त और बैैंक आदि विषयोों पर लिखने-पढ़ने की धारा सखं््ययात््मक एव ंगणुात््मक रूप से 
आगे और समदृ्ध होगी। इस अकं मेें स््थथायी स््ततंभोों, नए आलेखोों प्रूफ व सपंादन स््तर पर 
सभी के सहयोग हेत ुहम कृतज्ञ तथा प्रतिक्रियाओ,ं सझुावोों के लिए प्रतीक्षारत हैैं।

शभुकामनाओ ंसहित...

अरविदं कुमार चतुर्वेदी 
महाप्रबधंक और प्रबध सपंादक

संपादकीय 
संप

ादक
ीय
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ग््ललोबल फिनटेक फेस््ट (जीएफएफ) के इस 6वेें संस््करण मेें 
भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह एक प्रमुख मंच है जहां 
प्रौद्योगिकी के जादूगर वित्त के विशषज्ञञों के साथ परिचर््चचा  करते 
हैैं। यह एक अनूठा मंच है जहां यवुा नवप्रवर््तक, साहसिक 
विचारोों से भरे हुए, अनुभवी विशषज्ञञों के स््थथिर ज्ञान के साथ 
जडु़ते हैैं। यह तालमेल जो आम चनुौतियोों के समाधान को 
आकार देता है, जीएफएफ की सच््चची भावना को दर््शशाता है। यह 
आयोजन डिजिटल नवाचार के क्षेत्र मेें अग्रणी बन रहने की 
भारत की महत््ववाकांक्षा को भी दर््शशाता है। पिछले कुछ वर्षषों मेें, 
जीएफएफ ने अपनी ताकत और बढ़ाई है। मैैं इस बड़़ी उपलब््धधि 
के लिए आयोजकोों को बधाई देता हूं।

आज मैैं अपनी टिप््पणी मेें हमारी डिजिटल पब््ललिक इन्फ्रास्टट्रक््चर 
(डीपीआई) और फिनटेक यात्रा पर विचार करना चाहता हूं, जो 
समावेशन और स््थथिरता को गहरा और व््ययापक बनाने का अगला 
चरण है, और फिनटेक के लिए इन अवसरोों को ठोस परिणामोों 
मेें बदलन के लिए आगे का रास््तता है।

भारत की विकास गाथा के इंजन के रूप मेें डीपीआई

डीपीआई पिछले एक दशक मेें भारत के डिजिटल परिवर््तन  
को रेखांकित करता है। यह तीन परतोों पर टिका हुआ है, 
जिन््होोंने समावेशन मेें आने वाली बाधाओ ंको दूर करने और 
बड़़े पैमाने पर नवाचार को सक्षम करने मेें महत््वपूर््ण  भूमिका 
निभाई है।

पहला, 1.4 बिलियन से अधिक नामांकन के साथ आधार द्वारा 
संचालित पहचान परत ने पहचान को तुरतं प्रमाणित करना 
संभव बना दिया है। इसने लाखोों लोगोों को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी 
के माध््यम से बैैंक खाते खोलन और औपचारिक वित्तीय प्रणाली 
मेें भाग लेने मेें सक्षम बनाया है। यह सरकारी लाभोों के लिए 
प्रत््यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के मूल मेें है।

दूसरा, भगुतान परत जो पहचान को कार््रवाई मेें बदल देती है। 
आधार सक्षम भगुतान प्रणाली (एईपीएस) ने माइक्रो-एटीएम के 
माध््यम से बैैंकिग को सक्षम बनाया है और दूरदराज के स््थथानोों 
मेें भी पहुंच की सवुिधा प्रदान की है। यूनिफाइड पेमेेंट्स इंटरफेस 
(यूपीआई) ने लगभग 490 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर््तताओ ं
को हर महीने लगभग 20 बिलियन लेनदेन करने की अनुमति दी 
है, जो वैश्विक वास््तविक समय भगुतान मात्रा का लगभग आधा 
है।

तीसरा, डेटा लेयर ने वित्तीय सेवाओ ं को वितरित करने के 
तरीके को फिर से आकार दिया है। उदाहरण के लिए, किसी भी 
सरकारी विभाग को लेें। प्रत््ययेक विभाग मेें जबरदस््त मात्रा मेें 
डिजिटलीकरण हुआ है। मैैं पहले राजस््व विभाग मेें था। लगभग 
सभी आय डेटा अब डिजिटल हो गए हैैं, भारत मेें आयकर रिटर््न 
दाखिल करने मेें केवल कुछ मिनट लगते हैैं। औसतन, रिटर््न  10 
दिनोों मेें संसाधित किए जाते हैैं और कई करदाताओ ंको 24 घंटे 
के भीतर अपना रिफड प्राप्त होता है। हम टैक््स फाइलिंग और 
प्रोसेसिंग सिस््टम मेें दनुिया मेें अग्रणी हैैं।

डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना और 
फिनटके के माध््यम स ेसमावशेी और 

सतत विकास को बढ़़ावा दनेा*
- श्री संजय मल्होत्रा,  गवर््नर, भारतीय रिज़र््व बैैंक

* 8 अक््टटूबर 2025, मुंबई मेें ग््ललोबल फिनटेक फेस््ट 2025 मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक के गवर््नर श्री सजंय मल््हहोत्रा का मखु््य भाषण।
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इसी तरह, वस््ततु एवं सेवा कर (जीएसटी)। यह एक अनूठा 
मॉडल है जिसकी दनुिया मेें कोई समानता नहीीं है। 28 राज््य, 
8 केें द्र शासित प्रदेश और केें द्र - सभी अलग-अलग 
विधानसभाओ ं द्वारा पारित एक अलग जीएसटी क़़ानन के 
साथ, लेकिन राज््य के नाम को छोड़कर अन््य सभी समान है। 
जीएसटी का यह एकीकरण वस््ततु एवं सेवा कर नेटवर््क  
(जीएसटीएन) द्वारा प्रदान किए गए आधार के कारण संभव 
हुआ है। इस सब ने डेटा परत को शामिल करते हुए बहुत सार े
डिजिटल डेटा बनाए हैैं। इसके अलावा, 590 मिलियन से 
अधिक उपयोगकर््तताओ ंके साथ डिजिलॉकर ने नागरिकोों को 
डिजिटल रूप मेें दस््ततावेजोों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और 
साझा करने मेें सक्षम बनाया है।

डीपीआई के संपूरक के रूप मेें फिनटक

डीपीआई की इन तीन परतोों की सराहना करते हुए, हमारे पास 
एक जीवंत फिनटेक इकोसिस््टम है। डीपीआई की नीींव फिनटेक 
को न केवल वर््तमान बल््ककि भविष््य की चनुौतियोों का समाधान 
करने के लिए तेजी से स््थथापित करने, तेजी से स््ककेल  करने और 
लक्षित समाधान प्रदान करने की अनुमति देती है। भारत आज 
10,000 से अधिक फिनटेक कंपनियोों का घर है, जिनका 
संचयी निवेश पिछले एक दशक मेें 40 बिलियन अमेरिकी डालर 
से अधिक है।

इस क्षेत्र की अभूतपूर््व  वदृ्धि और भविष््य की क्षमता मजबूत 
डीपीआई के अलावा कई प्रमुख ताकतोों पर आधारित है। इनमेें 
कुशल प्रौद्योगिकी प्रतिभा का एक बड़़ा और गहरा पूल, भगुतान, 
ऋण, बीमा, पेेंशन, धन प्रबंधन आदि तक फैला एक जीवंत 
वित्तीय पारितंत्र शामिल है, जो फिनटेक नवाचार का समर््थन 
कर रहा है, और नीतियोों और नियामक ढांचे को सक्षम कर रहा 
है जो फिनटेक की सवुिधा प्रदान कर रहे हैैं।

फिनटेक इकोसिस््टम के साथ नियमित जडु़़ाव इस दृष्टिकोण के 
केें द्र मेें है। आरबीआई फिनटेक क्षेत्र के साथ जडु़न मेें सक्रिय रहा 
है, जैसा कि अकेले वित्त वर््ष 2024-25 के दौरान फिनटेक 
संस््थथाओ ंके साथ लगभग 500 बार हुई बातचीत से पता चलता 

है। इसके अलावा, फिनटेरैक््ट और फिनक््ववेरी जैसे संरचित 
प््ललेटफार्ममों के माध््यम से, हम फिनटेक इकोसिस््टम मेें इनोवेटर््स 
और उद्यमियोों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैैं। मार््च 
2024 से, हमने फिनटेरैक््ट के तहत 15 संरचित सत्र आयोजित 
किए हैैं, जिसमेें 1,100 से अधिक फिनटेक प्रतिनिधि शामिल 
हैैं। इसके अलावा, जून 2024 से फिनक््ववेरी के तहत 600 से 
अधिक प्रतिभागियोों के साथ 14 खुली बातचीत आयोजित की 
गई है।

रिज़र््व बैैंक ने गतिविधियोों, उत््पपादोों और प्रौद्योगिकियोों पर 
महत््वपूर््ण जानकारी एकत्र करने के लिए एक फिनटेक 
रिपॉजिटरी भी स््थथापित की है, जिससे फिनटेक क्षेत्र के लिए 
अधिक सूचित और साक्षष्य-आधारित नीति निर््ममाण संभव हो 
सके।

हमने फिनटेक क्षेत्र मेें विविधता को पहचानते हुए, अब तक 
फिनटेक क्षेत्र मेें एक स््व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को 
मान््यता दी है। यह उन फिनटेक को सक्षम करेगा जो उद्योग 
द्वारा विकसित आधारभूत अभिशासन मानकोों और सर्वोत्तम 
प्रथाओ ंके साथ एक सवुिचारित ढांचे के भीतर काम करने के 
लिए सीधे विनियमित नहीीं हैैं। 

पिछले एक दशक मेें, भारत ने दिखाया है कि कैसे प्रौद्योगिकी, 
सोच-समझकर डिजाइन और बड़़े पैमाने पर कार््ययान््ववि त की 
गई, सतत आर््थथिक विकास के लिए एक सशक्त गुणक हो सकती 
है। फिनटेक उद्योग ने सस््तती कीमत पर जनसंख््यया के पैमाने पर 
वित्तीय सेवाए ंप्रदान करना संभव बना दिया है। हम अर््थव््यवस््थथा 
के सामूहिक लाभ के लिए डीपीआई और वित्तीय इकोसिस््टम 
का उपयोग करने के लिए फिनटेक के लिए सुविधा जारी रखेेंगे। 
सार््वजनिक रेल और निजी नवाचार के बीच यह तालमेल, 
भुगतान के डिजिटलीकरण सहित कई क्षेत्ररों मेें भारत की 
सफलता का आधार रहा है।

भारत की डिजिटल यात्रा का अगला चरण

भारत की डिजिटल यात्रा का पहला चरण नीींव बनाने और 
बचत, बीमा, निवेश जैसी वित्तीय सेवाओ ंतक पहुंच का विस््ततार 
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करने के बारे मेें था। अगला चरण जिम््ममेदारी से डेटा का उपयोग 
करके प्रभाव को सार््वभौमिक और गहन करने के बारे मेें है। मैैं 
पांच क्षेत्ररों के बारे मेें बात करूूं गा। इन सभी क्षेत्ररों मेें कुछ काम 
किया गया है लेकिन अभी और भी काम करने की जरूरत है। ये 
हैैं: (ए) वित्तीय डेटा का एकत्रीकरण और लाभ उठाना; (ख) 
डिजिटल रुपया; (ग) एसेट टोकनाइजेशन; (घ) कृत्रिम 
बदु्धिमत्ता; और (ई) डिजिटल धोखाधड़़ी।

वित्तीय डेटा का एकत्रीकरण और लाभ उठाना

अकाउंट एग्रीगेटर (एए)

सबसे पहले, हमेें वित्तीय समावेशन को व््ययापक और गहरा करने 
के लिए विभिन््न डेटा स्रोतोों मेें डेटा एकीकरण के लिए डीपीआई 
विकसित करने की आवश््यकता है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) 
फ्रे मवर््क  ऐसा ही एक प्रयास है। यह व््यक्तियोों को अपने वित्तीय 
डेटा को विनियमित संस््थथाओ ंके साथ सरुक्षित रूप से साझा 
करने के लिए सशक्त बना रहा है। इस पारितंत्र मेें 17 एए, 650 
वित्तीय सूचना उपयोगकर््तता  (एफआईयू), 150 वित्तीय सूचना 
प्रदाता (एफआईपी), 160 मिलियन खातोों की सेवा और एए 
द्वारा संसाधित एफआईयू से 3.66 बिलियन डेटा अनुरोधोों के 
साथ उल््ललेखनीय प्रगति देखी गई है। जीएसटीएन जैसे कई 
महत््वपूर््ण सरकारी स््ववामित््व वाले डेटा स्रोतोों को एए ढांचे मेें 
शामिल किया गया है। 

भारतीय रिज़र््व बैैंक, अपनी ओर से ग्राहक ऑनबोर््डििंग प्रक्रियाओ ं
मेें सधुार करने, उपयोगकर््तता  इंटरफेस को बढ़़ान, डेटा सरुक्षा 
को मजबूत करने और एए ढांचे के तहत सहमति प्रबंधन और 
डेटा साझाकरण मेें पारदर््शशिता बढ़़ान के लिए डिज़़ाइन किए गए 
मानकोों को पेश करने की प्रक्रिया मेें है।

हालांकि एए ढांचे के बढ़न की अपार संभावनाए ं हैैं, लेकिन 
इसकी सफलता दो महत््वपूर््ण पहलुओ ंपर निर््भर करेगी, अर््थथा त् 
अधिक वित्तीय जानकारी के साथ एकीकरण, विशष रूप से 
जानकारी जो किसी व््यक्ति की वित्तीय स््थथिति का आकलन 
करने के लिए महत््वपूर््ण है और खाता एग्रीगेटर््स के बीच अंतः 
परिचालनीयता। 

यूएलआई

यूनिफाइड लेेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) डेटा एकत्रीकरण मेें एक 
और महत््वपूर््ण कदम है। ऋण समावेशी विकास की जीवनरेखा 
बनी हुई है। सरकार, आरबीआई और बैैंकिग प्रणाली के सर्वोत्तम 
प्रयासोों और इस संबंध मेें की गई भारी प्रगति के बावजूद, एक 
विशाल ऋण अंतर अभी भी बना हुआ है। यूएलआई कुशल, 
डेटा-संचालित और समावेशी ऋण वितरण को सक्षम करके 
अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

अगस््त 2023 मेें लॉन््च होने के बाद से 03 अक््टटूबर 2025 
तक, यूएलआई पायलट का विस््ततार अब 120 डेटा स्रोतोों/
सेवाओ,ं बैैंकोों, एनबीएफसी, सहकारी बैैंकोों सहित 58 
ऋणदाताओ ंतक हो गया है, जिसमेें 3.2 मिलियन ऋण स््ववीकृत 
हैैं और 1.75 ट्रिलियन रुपये ऋण दिए गए हैैं। यूएलआई 
वैकल््पपिक क्रेड िट मॉडल बनाने के लिए ऋणदाताओ ंद्वारा डेटा 
के उपयोग को भी सक्षम कर रहा है, जिससे क्रेड िट इतिहास की 
कमी वाले नए क्रेड िट सेगमेेंट मेें ऋण का विस््ततार करने मेें मदद 
मिल रही है।

डिजिटल रुपया (e`)

दूसरा, भारत की सेेंट्रल बैैंक डिजिटल करेेंसी (सीबीडीसी), 
डिजिटल रुपया (e`) DPI आर््ककि टेक््चर मेें एक महत््वपूर््ण नई 
रेल का प्रतिनिधित््व करता है. दिसंबर 2022 मेें लॉन््च होने के 
बाद से रिटेल e` पायलट मेें आज 19 बैैंक और 7 मिलियन 
उपयोगकर््तता  हैैं जो व््यक्ति-से-व््यक्ति (P2P) के साथ-साथ 
व््यक्ति-से-व््ययापारी (P2M) लेनदेन को सक्षम करते हैैं। यूपीआई 
के साथ अंतः परिचालनीयता भी उपयोगकर््तता  सवुिधा से 
समझौता किए बिना e` को व््ययापक रूप से अपनाने मेें सक्षम हो 
रही है।

e` मेें प्रोग्रामेबिलिटी विशषताए ंउद्देश््य-संचालित प्रत््यक्ष लाभ 
हस््तताांतरण, सब््ससिडी और लक्षित ऋण मेें नए प्रतिमान खोल 
रही हैैं। इन सवुिधाओ ंका लाभ कुछ राज््य सरकारोों द्वारा उठाया 
गया है, जो सब््ससिडी वितरण और डीबीटी को अधिक प्रभावी 
बनाने की क्षमता का प्रदर््शन करते हैैं। उदाहरण के लिए, गजुरात 
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की जी-सफल योजना आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 
प्रोग्राम करने योग््य सीबीडीसी (पी-सीबीडीसी) का उपयोग 
करती है, जिससे लाभार््थथियोों को जियोफेें सिंग क्षेत्र के भीतर 
केवल श्वेतसूची वाले कृषि-इनपटु पर सब््ससिडी खर््च करने की 
अनुमति मिलती है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश की दीपम 2.0 
योजना पी-सीबीडीसी के माध््यम से एलपीजी सब््ससिडी प्रदान 
करती है, जिसे पंजीकृत गैस एजेेंसियोों द्वारा गैस सिलेेंडर की 
डिलीवरी पर भनुाया जाता है।

एसेट टोकनाइजेशन

तीसरा, एसेट टोकनाइजेशन भारतीय वित्तीय बाजारोों के लिए 
पहुंच का विस््ततार करने, पारदर््शशिता मेें सधुार करने और स््ममार््ट  
अनुबंधोों के माध््यम से निपटान दक्षता बढ़़ान मेें नई संभावनाए ं
प्रदान करता है।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रिज़र््व बैैंक ने 
अगली पीढ़़ी के वित्तीय बाजार बनुियादी ढांचे के रूप मेें एकीकृत 
बाजार इंटरफेस (यूएमआई) की अवधारणा तैयार की है। 
यूएमआई के पास थोक सीबीडीसी का उपयोग करके वित्तीय 
परिसंपत्तियोों और निपटानोों को टोकनाइज करने की क्षमता 
होगी। बाजार दक्षता मेें सधुार के लिए जमा प्रमाणपत्र जारी करने 
पर प्रारम््भभिक पहल के शरुुआती परिणाम उत््ससाहजनक हैैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता 

चौथा, एआई दो पूरक तरीकोों से डीपीआई की अगली पीढ़़ी को 
मौलिक रूप से बढ़़ान की क्षमता रखता है। सबसे पहले, एआई 
को मौजूदा डीपीआई परतोों मेें एकीकृत करके, उपयोगकर््तता 
अनुभव और दक्षता मेें काफी सधुार किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए संवादात््मक भगुतान कम डिजिटल साक्षरता 
वाले उपयोगकर््तताओ ंके लिए लेनदेन को सरल बना सकता है 
और लाखोों लोगोों को औपचारिक अर््थव््यवस््थथा मेें ला सकता है। 
दूसरा, एआई को सार््वजनिक वस््ततुओ ंके बनुियादी ढांचे के रूप 
मेें विकसित किया जा सकता है।

आरबीआई द्वारा गठित फ्री-एआई समिति की रिपोर््ट  ने वित्त  
मेें एआई के लिए मूलभूत सार््वजनिक वस््ततुओ ं के निर््ममाण के 

महत््व पर भी प्रकाश डाला है, जिसमेें एक मानकीकृत वित्तीय 
क्षेत्र डेटा बुनियादी ढांचा, गणना संसाधन और वित्तीय प्रणाली 
की जरूरतोों के अनुरूप स््वदेशी एआई मॉडल का विकास 
शामिल है।

डिजिटल धोखाधड़़ी

पांचवां, डिजिटल फाइनेेंस के तेजी से विस््ततार ने डिजिटल 
धोखाधड़़ी और साइबर खतरोों जैसी नई चनुौतियां भी पैदा की 
हैैं। रिज़र््व बैैंक ने कई ग्राहक सरुक्षा उपाय स््थथापित किए हैैं, जैसे 
कि दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA), फ़़ाइल पर कार््ड  का 
टोकनाइजेशन, और ग्राहकोों को डिजिटल लेनदेन को सरुक्षित 
करने के लिए लेनदेन को बंद करने का नियंत्रण प्रदान करना।

डिजिटल लेनदने के प्रमाणीकरण पर हाल ही मेें घोषित सिद््धाांत-
आधारित ढांचा डिजिटल लेनदने मेें विश्वास को मजबूत करते हुए 
उपभोक्ता सवुिधा बढ़़ान के लिए और प्रोत््ससाहन प्रदान करगेा। 
विशष इंटरनेट डोमेन, बैैंकोों और वित्तीय ससं््थथानोों के लिए ‘.
bank.in’ और ‘.fin.in और लेन-दने और सेवा कॉल के लिए 
नामित नंबरिगं श््रृृंखला, यानी ‘1600xx’ और विनियमित 
ससं््थथाओ ंद्वारा प्रचार सचंार के लिए ‘140xx’, डिजिटल लेनदने 
मेें सरुक्षा और जनता के विश्वास को बढ़़ान के लिए अन््य पहल हैैं।

रिज़र््व बैैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित MuleHunter.ai को 
इस साल की शरुुआत मेें लगभग 5 बैैंकोों से बढ़़ाकर 21 बैैंक कर 
दिया गया है। पहले के दृष्टिकोणोों के विपरीत, यह उन््हेें म््ययूल 
खातोों का पता लगाने मेें सधुार के लिए सिस््टम-वाइड लर््नििंग 
का उपयोग करने मेें सक्षम बना रहा है। डिजिटल पेमेेंट्स 
इंटेलिजेेंस प््ललेटफॉर््म  (डीपीआईपी) पर भी काम चल रहा है, जो 
लगभग वास््तविक समय मेें धोखाधड़़ी का पता लगाने और 
रोकथाम के लिए साझा खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए 
नवीनतम तकनीकोों का लाभ उठाएगा।

इन उपायोों से ग्राहकोों की सरुक्षा बढ़़ेगी और डिजिटल भगुतान 
मेें विश्वास बढ़़ेगा। हम सभी को अपने सिस््टम को संरक्षित, 
सरुक्षित और धोखाधड़़ी से बचाने के लिए अपने प्रयासोों को 
दोगनुा करने की आवश््यकता है।
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निष््कर््ष

हम अपनी डिजिटल वित्त यात्रा मेें एक महत््वपूर््ण मोड़ पर खड़़े 
हैैं। पिछले दशक ने प्रदर््शशित किया है कि कैसे प्रौद्योगिकी पहुंच 
का विस््ततार कर सकती है और व््यवसायोों को सशक्त बना सकती 
है। अगले चरण को इस मजबूत नीींव पर निर््ममाण करना चाहिए, 
जबकि विश्वास और स््थथिरता को अपने केें द्रीय विषय पर रखना 
चाहिए। इस अगले चरण मेें फिनटेक की भूमिका और भी 
महत््वपूर््ण होगी। फिनटेक ऐसे आर््ककि टेक््ट हो सकते हैैं जो 
डिजिटल राजमार्गगों का डिजाइन और निर््ममाण करते हैैं और इस 
डिजिटल राजमार््ग  पर ऐसे उत््पपादोों और सेवाओ ंका भी निर््ममाण 
करते हैैं जो सामाजिक और आर््थथिक मूल््य उत््पन््न करते हैैं।

मैैं फिनटेक उद्योग के लिए विचार करने के लिए पांच विचार 
रखना चाहता हूं। 

1.	 पहला, समावेशन के लिए निर््ममाण: हालांकि अमीरोों और 
विशषाधिकार प्राप्त लोगोों तक पहुंच को गहरा करके अधिक 
लाभ कमाया जा सकता है, तथापि समाज के अगम््य, 
अप्राप््य और असेवित वर्गगों तक वित्तीय सेवाओ ं का 
विस््ततार करने के लिए निर््ममाण प्रणालियोों को प्राथमिकता 
देें।

2.	 दूसरा, ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण अपनाए:ं जैसा कि स््टटीव 
जॉब््स ने कहा, अपने ग्राहकोों के पहले से कहीीं अधिक 
करीब पहुंचेें। इतने करीब कि आप उन््हेें बता देें कि उन््हेें 
क््यया चाहिए, इससे पहले कि वे खुद इसे महसूस करेें। ऐसे 
उत््पपादोों और सेवाओ ं को डिजाइन करेें जो उपयोग मेें 
आसान होों और सभी के लिए सलुभ होों, सहायक तकनीकोों 
के साथ कमजोर समूहोों जैसे वरिष्ठ नागरिकोों, सीमित 
डिजिटल साक्षरता वाले व््यक्तियोों और विशष रूप से सक्षम 
लोगोों को सनुिश्चित किया जाए। जैसा कि मैैंने अन््य मंचोों 
पर कहा है, सेवाओ ंको इतनी अच््छछी तरह से डिजाइन 

करने का प्रयास करेें कि पहली बार मेें ग्राहक सेवा की कोई 
आवश््यकता न हो।

•	 तीसरा, क्रेड िट डिलीवरी मेें नवाचार करेें: डिजिटल 
भगुतान की सफलता को क्रेड िट डिलीवरी तक बढ़़ाए,ं 
खासकर छोटे व््यवसायोों और व््यक्तियोों के लिए।

•	च ौथा, विश्वास और अनुपालन को प्राथमिकता देें: प्रत््ययेक 
उत््पपाद और सेवा मेें उपभोक्ताओ ं के लिए मजबूत डेटा 
सरुक्षा, पारदर््शशिता और सरुक्षा उपायोों को शामिल करेें।

•	 पांचवां, थिक ग््ललोबल, एकंर लोकल: अंतरराष्ट्रीय 
भागीदारोों के साथ जडु़ना, सीख साझा करना, वैश्विक 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनाना और डिजिटल फाइनेेंस के 
भविष््य को आकार देने मेें भारत की भूमिका को मजबूत 
करना।

इन सिद््धाांतोों को अपनाकर और डीपीआई की भारत की अनूठी 
ताकत, एक जीवंत इकोसिस््टम, डिजिटल रूप से जडु़़ी 
आबादी, सक्षम नीतियोों और तकनीकी प्रतिभा का निर््ममाण 
करके, फिनटेक डिजिटल विभाजन को पाट सकता है, स््वस््थ 
प्रतिस््पर््धधा  को बढ़़ावा दे सकता है और नवाचार को बढ़़ावा द े
सकता है।

ऐसा करने मेें, फिनटेक न केवल अपने स््वयं के विकास को 
सरुक्षित करेगा, बल््ककि प्रगति को आगे बढ़़ान और विकसित 
भारत 2047 के विजन मेें योगदान देने मेें भी महत््वपूर््ण भूमिका 
निभाएगा।

इस भवन मेें, हमारे पास दूरदर््शशिता और कार््य करने की क्षमता 
वाले दोनोों लोग हैैं। आइए हम इस अवसर का उपयोग करेें और 
मिलकर समावेशी, टिकाऊ और नवाचार-संचालित विकास से 
साझा भविष््य को आकार देें।

धन््यवाद। जय हिंद।  
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बैैंकिग धोखाधड़़ी – भारतीय बैैंकिग प्रणाली के 
समक्ष चनुौतियाँ और आग ेका रास््तता

भारतीय बैैंकिग व््यवस््थथा दशकोों से दशे की आर््थथिक प्रगति की 
आधारशिला रही है। इस व््यवस््थथा के माध््यम से जहा ँकरोड़ों लोग 
वित्तीय सेवाओ ंसे जडु़ पाए हैैं, वहीीं उद्योग, व््ययापार और कृषि को 
भी जीवनदायिनी ऋण सवुिधा प्राप्त हुई है। डिजिटल भारत और 
वित्तीय समावेशन की दिशा मेें हुई प्रगति के चलते बैैंकिग सेवाए ँ
अब न केवल शहरोों तक सीमित हैैं, बल््ककि गावँोों और दूर-दराज़ के 
क्षेत्ररों तक भी पहुचँ चकुी हैैं। परतं,ु इस विकासशील बैैंकिग नेटवर््क  
के समांतर एक और सच््चचाई समान गति से उभरी है वह है बैैंकिग 
धोखाधड़़ी (Banking Frauds) की लगातार बढ़ती चनुौतिया।ँ

विगत कुछ वर्षषों मेें भारत ने डिजिटल भगुतान, ऑनलाइन बैैंकिग, 
यूनिफाइड पेमेेंट इंटरफेस [UPI] और अन््य फिनटेक सेवाओ ंमेें 
अभूतपूर््व वदृ्धि दखेी है। लेकिन जितनी तीव्रता से तकनीक का 
विकास हुआ, उतनी ही तेजी से धोखाधड़़ी के नए-नए तरीके भी 
सामने आये हैैं, चाहे वह डिजिटल फ्रॉड हो, फर्जी दस््ततावेज़ों पर 
ऋण प्राप्त करने के मामले हो, 'अपने ग्राहक को जानेें’ [KYC] का 
उल््ललंघन हो या फिर बड़़े कॉर्पोरटे ऋण घोटाले । इससे न केवल 
अर््थव््यवस््थथा प्रभावित होती है, बल््ककि आम जनता का भरोसा भी 
डगमगाता है। 

परवेज़ अख़््तर 
उप महाप्रबन््धक (विधि) 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैैंक, प्रधान कार््ययालय, लखनऊ

बैैंकिग धोखाधड़़ी के मामले - बैैंक समहू-वार #
(राशि करोड़ रुपये मेें)

बैैंक समहू/ससं््थथा 2022-23 2023-24 2024-25
धोखाधड़़ी की सखं््यया शामिल राशि धोखाधड़़ी की सखं््यया शामिल राशि धोखाधड़़ी की सखं््यया शामिल राशि

सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंक 3,331 12,557 7,460 9,254 6,935 25,667
निजी क्षेत्र के बैैंक 8,971 5,206 24,207 2,722 14,233 10,088
विदशेी बैैंक 804 292 2,899 154 1,448 181
वित्तीय ससं््थथान 9 888 1 1 2 13
लघ ुवित्त बैैंक 311 31 1,019 64 1,217 58
भगुतान बैैंक 68 7 472 35 113 6
स््थथानीय क्षेत्र के बैैंक 0 0 2 0 5 1
कुल 13,494 18,981 36,060 12,230 23,953 36,014

# आरबीआई वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25.
29 मई 2025 को भारतीय रिज़र््व बैैंक ने वर््ष 2024-25 के लिए 
अपनी वार््षषिक रिपोर््ट  जारी की है, जिसके माध््यम से रिज़र््व बैैंक 
ने दशे की मौद्रिक स््थथिति, बैैंकिग स््ववास््थ््य, नियामकीय 
गतिविधियोों और धोखाधड़़ी के आकंड़ों का विस््ततृत विश्लेषण 
प्रस््ततुत किया है। वर््ष 2024-2025 की वार््षषिक रिपोर््ट  विशष रूप 
से उल््ललेखनीय है क््योोंकि इसमेें एक सबसे बड़ा विरोधाभास यह 
सामने आया है कि यद्यपि धोखाधड़़ी के मामलोों की सखं््यया मेें 
2023-24 के मकुाबल कमी तो आई है, लेकिन धोखाधड़़ी की 
कुल राशि मेें इस अवधि के दौरान तीन गनुा से अधिक वदृ्धि दर््ज 
की गई है । यह स््थथिति न केवल चितंा का विषय है, बल््ककि एक 
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चेतावनी भी है कि हम समस््ययाओ ंके स््वरूप को केवल ‘सखं््यया’ 
से नहीीं, बल््ककि उसके ‘प्रभाव’ से भी आकलन करेें। भारतीय 
रिज़र््व बैैंक की 2024–25 की वार््षषिक रिपोर््ट  विशष रूप से 
इसलिए महत््वपूर््ण है क््योोंकि इसने बैैंकिग क्षेत्र मेें धोखाधड़़ी के 
बदलते स््वरूप और जोखिम की गभंीरता को नए परिप्रेक्षष्य मेें 
उजागर किया है।

बैैंकिग धोखाधड़़ी का विश्लेषण 

पिछले तीन वर्षषों के दौरान बैैंक समूह-वार धोखाधड़़ी के मामलोों 
के आकलन से पता चलता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैैंकोों ने 
धोखाधड़़ी की अधिकतम सखं््यया की सूचना दी, वहीीं सरकारी क्षेत्र 
के बैैंकोों ने धोखाधड़़ी की कुल राशि मेें 50% की वदृ्धि की सूचना 
दी है। धोखाधड़़ियां मखु््य रूप से सखं््यया के सदंर््भ मेें डिजिटल 
भगुतान (कार््ड/इंटरनेट) की श्रेणी मेें और मखु््य रूप से मूल््य के 
सदंर््भ मेें ऋण पोर््टफोलियो (अग्रिम) मेें हुई हैैं, जबकि निजी क्षेत्र के 
बैैंकोों द्वारा सूचित धोखाधड़़ी की सखं््यया मेें कार््ड/इंटरनेट 
धोखाधड़़ी का अधिकतम योगदान था, सरकारी क्षेत्र के बैैंकोों मेें 
धोखाधड़़ी मखु््य रूप से ऋण पोर््टफोलियो मेें थी। वित्त वर््ष 
2024–25 के दौरान कुल 23,953 बैैंकिग धोखाधड़़ी के मामले 
रिपोर््ट  किए गए। पिछले वर््ष (FY24) मेें यह सखं््यया 36,060 थी। 
इसका अर््थ यह है कि धोखाधड़़ी के मामलोों की सखं््यया मेें 34% 
की गिरावट आई है। 2023-24 की तलुना मेें 2024-25 के दौरान 
रिपोर््ट  की गई कुल धोखाधड़़ी मेें शामिल राशि मेें वदृ्धि मखु््य रूप 
से पिछले वित्तीय वर्षषों के दौरान रिपोर््ट  किए गए 18,674 करोड़ 
रुपये के 122 मामलोों मेें धोखाधड़़ी वर्गीकरण को हटाने और फिर 
से जांच करने के बाद चालू वित्त वर््ष के दौरान नए सिर ेसे रिपोर््ट  
करने और माननीय सर्वोच््च न््ययायालय के 27 मार््च 2023 के 
स््टटेट बैैंक आफ इंडिया बनाम राजेश अग्रवाल के फैसले का 
अनपुालन सनुिश्चित करने के कारण हुई है । 

बैैंकिग धोखाधड़़ी की प्रकृति के अनसुार विश्लेषण

धोखाधड़़ी का प्रकार मामलोों की 
सखं््यया

कुल हानि  
(` करोड़)

भागीदारी 
(%)

ऋण पोर््टफोलियो फ्रॉड 
(Loan Fraud)

7,950 `33,148 92%

डिजिटल फ्रॉड (Online) 13,516 `520 1.4%
अन््य धोखाधड़़ी 2,487 `2,346 6.6%

#आरबीआई वार््षषिक रिपोर््ट  2024-25

यह तालिका स््पष्ट रूप से दिखाती है कि भारत मेें बैैंकिग धोखाधड़़ी 
का सबसे बड़़ा स््वरूप ऋण पोर््टफोलियो (अग्रिम) है । वित्तीय वर््ष 
2024–25 मेें बैैंकिग क्षेत्र मेें हुई कुल धोखाधड़़ी की राशि मेें 92% 
हिस््ससा केवल ऋण धोखाधड़़ी (Loan Fraud) का था। यह 
आकँड़़ा न केवल चौौंकाने वाला है, बल््ककि बैैंकिग प्रणाली की 
आतंरिक कमज़़ोरियोों और निगरानी तंत्र की सीमाओ ंकी ओर भी 
स््पष्ट इशारा करता है। यद्यपि ऋण धोखाधड़़ी कोई नई समस््यया 
नहीीं है, लेकिन बीते वर्षषों मेें इसके स््वरूप और प्रभाव दोनोों मेें 
उल््ललेखनीय परिवर््तन हुआ है। फर्जी दस््ततावेज़ों के आधार पर 
ऋण लेना, जानबझकर ऋण नहीीं लौटाना (willful default), 
ऋण राशि का दरुुपयोग या फंड डायवर्ज़न [diversion] आदि, ये 
सब ऋण धोखाधड़़ी के सामान््य स््वरूप बन चकेु हैैं। बड़़े कॉर्पोरटे 
घोटालोों से लेकर छोटे स््तर के माइक्रोफाइनेेंस ऋण धोखाधड़़ी 
तक, इसकी पहुचँ व््ययापक और गहराई चिंताजनक हो चली है। 

यह लेख इसी पषृ्ठभूमि मेें तैयार किया गया है, जिसका उद्देश््य 
ऋण पोर््टफोलियो (अग्रिम) मे धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवतृ्ति के मूल 
कारणोों को समझना तथा इस गभंीर चनुौती से निपटने के लिए 
सभंावित समाधान प्रस््ततुत करना है। साथ ही, हमेें यह समझना 
होगा कि यदि ऋण धोखाधड़़ी पर समय रहते नियतं्रण नहीीं पाया 
गया, तो यह भारतीय बैैंकिग व््यवस््थथा को जड़ से कमजोर कर 
सकता है। इसलिए आवश््यक है कि हम अब केवल आकँड़ों तक 
सीमित न रहेें, बल््ककि प्रणालीगत सधुार, निगरानी और 
उत्तरदायित््व की दिशा मेें ठोस कदम उठाए।ँ 

ऋण पोर््टफोलियो म ेधोखाधड़़ी बढ़न ेके कारण; 

ऋण पोर््टफोलियो मे धोखाधड़़ी बढ़न के कुछ प्रमखु कारण 
निम््नलिखित हैैं:

•	 जालसाजी दस््ततावज़: उधारकर््तता नकली आय प्रमाण पत्र, 
झूठी सपंत्ति रिपोर््ट  या नकली पहचान पत्र प्रस््ततुत करते हैैं। 
कुछ मामलोों मेें प्रॉपर्टी के फर्जी रजिस्ट्री पेपर और कैविएट 
से रहित गलत रिपोर््टििंग भी शामिल होती है।

•	 कंसोर््टटियम ऋण मेें समन््वय की कमी: जब कई बैैंक एक ही 
उधारकर््तता को ऋण दतेे हैैं, तब सूचना साझाकरण और 
निगरानी मेें कमी से धोखाधड़़ी छिप जाती है।
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•	 क्रेडिट  अससेमेेंट मेें ढिलाई: उधारकर््तता की फाइनेेंशियल 
स््थथिति का सही मूल््ययाांकन नहीीं किया जाता। साथ ही, केस 
के सबंधं मे यथोचित परिश्रम (Due Diligence) सतही 
तरीके से किया जाता है।

•	 इनसाइडर की सलंिप्तता: कुछ मामलोों मेें बैैंक के कर््मचारी 
या अधिकारी उधारकर््तता के साथ मिलकर धोखाधड़ी को 
अजंाम दतेे हैैं।

•	 समय पर चेतावनी सकेंतोों की अनदेखी: रिज़र््व बैैंक द्वारा 
दिए गए 42 पूर््व चेतावनी सकेंतोों (Red Flags) को 
नजरअदंाज़ करना। साथ ही, खातोों मेें लगातार डिफॉल््ट, 
वित्तीय स््टटेटमेेंट्स मेें अनियमितता, रोटेशन ऑफ फंड्स 
आदि भी कारण है ।

•	 निगरानी एव ंऑडिट की कमजोर प्रक्रिया: ऋण स््ववीकृति 
के बाद उपयोग की गई राशि पर उचित ट्रैकिग और निगरानी 
का अभाव।

•	 शेल कंपनियोों और बेनामी लेनदेन: ऋण की राशि शेल 
कंपनियोों के माध््यम से divert या किसी अन््य उदशे््य के 
लिए की जाती है और उपयोग का पता नहीीं चलता।

•	 कानूनी प्रक्रिया की धीमी गति: धोखाधड़ी पकड़न के बाद 
भी रिकवरी और कानूनी कार््रवाई मेें दरेी से अपराधियोों को 
बढ़़ावा मिलता है।

•	 उद्योग विशेष मेें जोखिम का अधिक स््तर: रियल एस््टटेट, 
इंफ्रास्टट्रक््चर जैसे क्षेत्ररों मेें धोखाधड़ी की सभंावना बहुत 
अधिक होती है।

ऋण खातोों मेें निवारक उपाय 

ऋण खातोों मेें धोखाधड़़ी को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका बैैंकोों 
के लिए ऋण खाते के पूर े जीवन-चक्र के दौरान एक मजबूत 
मूल््ययाांकन और एक प्रभावी क्रेड िट निगरानी तंत्र होना चाहिए । 
यदि ऋण सवंितरण के बाद क्रेड िट निगरानी प्रभावी रहती है तो 
किसी भी चूक या धोखाधड़ी की सभंावना बहुत कम हो जाती  
है। निगरानी प्रक्रियाओ ं को मजबूत करने के लिए, बैैंकोों के 

सामूहिक अनभुव के विश्लेषण के आधार पर, किसी भी ऋण 
जीवनचक्र के विभिन््न चरणोों के दौरान निम््नलिखित जांचोों 
[Checks] को शामिल किया जाना चाहिए: 

पूर््व-स््ववीकृति स््तर पर: 

ऋण स््ववीकृति से पहले धोखाधड़़ी (fraud) से बचन के लिए बैैंकोों 
को कुछ सनुियोजित, सतर््क  और तकनीकी रूप से सक्षम उपाय 
करने चाहिए । ये उपाय न केवल धोखाधड़़ी की सभंावना को कम 
करते हैैं बल््ककि बैैंक की जोखिम प्रबधंन प्रणाली को भी मजबूत 
बनाते हैैं। बैैंकोों मे ऋण स््ववीकृत दल [एलएसटी] द्वारा ऋण स््ववीकृति 
से पहले किए जाने वाले कुछ प्रमखु उपायोों का सकं्षिप्त मे उल््ललेख 
किया गया है: 

	ग्राहक की गहन पहचान और सत््ययापन (Enhanced Due 
Diligence - EDD) 

	दस््ततावेज़ों की प्रामाणिकता की जाचँ (Document 
Forensics)

	प्रमोटरोों और निदशेकोों की पषृ्ठभूमि जाचँ (Background & 
Reputation Check)

	कैश फ््ललो और व््यवसाय मॉडल की व््ययावहारिकता का 
आकलन

	सरुक्षा और गारटंी की सावधानीपूर््वक मूल््ययाांकन 
(Collateral Valuation & Legal Scrutiny)

	फाइनेेंशियल फ्रॉड अलर््ट सिस््टम से समन््वय

	सलंग््न ससं््थथाओ ंऔर सबंद्ध पक्षषों की जांच

	ऋण के उद्देश््य की सत््यता की पषु्टि

	ऑडिटर और CA की प्रमाणिकता

	ऋण स््ववीकृति प्रक्रिया मेें ‘चार आखँोों का सिद््धाांत’ (Four 
Eyes Principle) यानि ऋण स््ववीकृति मे दो स््तरीय जांच 

	डेटा एनालिटिक््स और AI आधारित निर््णय प्रणाली का 
उपयोग
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सवंितरण स््तर पर: 

सवंितरण चरण के दौरान ऋण स््ववीकृत दल [एलएसटी] द्वारा की 
जाने वाली जाचँ, अन््य बातोों के अलावा, स््ववीकृति की शर्ततों और 
नियमोों के पालन, इन शर्ततों और नियमोों मेें ढील या रियायत दनेे 
के औचित््य, इस तरह की ढील ऋण स््ववीकृति के स््तर आदि पर 
केें द्रित होनी चाहिए यानि जिस अधिकारी /प्राधिकारी के स््तर पर 
ऋण की स््ववीकृति दी गई है, ढील या रियायत भी उसी स््तर के 
अधिकारी /प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए । साथ ही, ढील या 
रियायत इस सबंधं मेें बैैंक द्वारा पूर््व निर््धधारित व््ययापक ढाचेँ के 
अनरुूप होनी चाहिए। एक अच््छछी प्रथा के रूप मेें, स््ववीकृति 
प्राधिकारी कुछ शर्ततों और नियमोों को स््ववीकृति पत्र [loan 
sanction letter] मे 'मखु््य' के रूप मेें निर््ददिष्ट किया जाना चाहिए, 
जोकि किसी भी प्रोजेक््ट के लिए अति आवश््यक हैैं, और जिनमेें 
किसी भी परिस््थथिति मे ढील या रियायत नहीीं दी जानी चाहिए। 
एलएसटी को मखु््य शर्ततों के पालन न करने की सूचना तरुतं 
स््ववीकृति प्राधिकारी को दनेा चाहिए ताकि ऋण सवंितरण को तब 
तक टाल दनेा चाहिए जब तक कि 'मखु््य' शर्ततों का पालन 
सनुिश्चित न किया जा सके । 

ऋण की वार््षषिक समीक्षा: 

प्रारभंिक चेतावनी सकेंतोों की ट्रैकिग के माध््यम से किसी खाते 
की निरतंर निगरानी महत््वपूर््ण है । बैैंकोों को खातोों की वार््षषिक 
समीक्षा के समय धोखाधड़़ी के दृष्टिकोण से सतर््क  रहने की भी 
आवश््यकता है। ऋण की वार््षषिक समीक्षा मेें बैैंक को उधारकर््तता की 
नवीनतम वित्तीय स््थथिति जैसे बैलेेंस शीट, लाभ-हानि और नकदी 
प्रवाह का विश्लेषण करना चाहिए, साथ ही वित्तीय अनपुातोों की 
तलुना पूर््व अनमुोदित मानकोों से करनी चाहिए। ऋण की समय पर 
अदायगी, ऋण राशि का स््ववीकृत उद्देश््य हेत ुउपयोग, स््टटॉक और 
रसीद योग््य बकाया की स््थथिति, गिरवी रखी सपंत्ति का 
पनुर््ममूल््ययाांकन और बीमा की वैधता भी जांची जाती है। साथ ही, 
निदशेक मंडल मेें कोई बदलाव, समूह कंपनियोों की स््थथिति, फंड 
डायवर््जन के सकेंत, उद्योग और बाजार की परिस््थथिति, 
आरबीआई द्वारा बताए गए चेतावनी सकेंतोों की उपस््थथिति और 
ऋण दस््ततावेजोों की वैधता का परीक्षण आवश््यक होता है। यह 

समीक्षा ऋण के जोखिम स््तर को समझने, समय रहते सधुारात््मक 
कदम उठाने, तथा ऋण को नवीनीकरण, वदृ्धि या वापस लेने के 
निर््णय के लिए आवश््यक होती है। 

आग ेका रास््तता: 

भारतीय रिज़र््व बैैंक की 2024–25 की वार््षषिक रिपोर््ट  मेें बैैंकिग 
प्रणाली मेें धोखाधड़़ी के मामलोों मेें 92% की वदृ्धि को चिंताजनक 
बताते हुए यह स््पष्ट किया गया है कि इन धोखाधड़़ी के बढ़ते 
मामलोों को रोकने के लिए बैैंकोों को अपनी ऋण स््ववीकृति, 
निगरानी और जोखिम प्रबंधन प्रणालियोों मेें संरचनात््मक सधुार 
लाना आवश््यक है। भविष््य मेें इस प्रकार की धोखाधड़़ी से बचन 
हेतु बैैंकोों को उधारकर््तता  की विस््ततृत पषृ्ठभूमि जांच (due 
diligence), प्रमोटरोों और संबद्ध पक्षषों के आर््थथिक व््यवहार का 
विश्लेषण, CIBIL व अन््य क्रेड िट ब््ययूरो रिपोर््ट  का गहन 
मूल््ययाांकन, और सभी दस््ततावेजोों की प्रामाणिकता की पषु्टि के 
लिए तृतीय पक्षकारोों का सत््ययापन जैसी प्रक्रियाओ ंको मजबूती 
से लागू करना चाहिए। ऋण स््ववीकृति के पश्चात ऋण राशि का 
वास््तविक उपयोग सनुिश्चित करने हेतु रियल टाइम मॉनिटरिगं 
सिस््टम अपनाना चाहिए, जिसमेें फंड डायवर््जन, बेनामी 
हस््तताांतरण या शेल कंपनियोों के माध््यम से हेराफेरी को तुरतं 
पकड़़ा जा सके। इसके अलावा, भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा 
निर््धधा रित निरतंर निगरानी, समय-समय पर स््टटॉक और साइट 
वेरिफिकेशन, फॉरेेंसिक ऑडिट, और कंसोर््टटियम खातोों मेें 
सूचना साझा करने हेतु मजबूत तकनीकी प््ललेटफॉर््म  का उपयोग 
भी अनिवार््य है। धोखाधड़़ी की प्रारभंिक पहचान के लिए विशष 
प्रशिक्षित टीमोों का गठन, डेटा एनालिटिक््स, कृत्रिम बदु्धिमत्ता 
[AI] आधारित व््यवहार विश्लेषण प्रणाली और धोखाधड़ी 
रजिस्ट्री का प्रभावी उपयोग कर बैैंकोों को न केवल धोखाधड़ी 
की पहचान करनी होगी बल््ककि समय रहते कार््रवाई भी करनी 
होगी। साथ ही, आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट तंत्र को और 
मजबूत करते हुए उच््च जोखिम वाले क्षेत्ररों मेें ऋण नीति की पनुः 
समीक्षा और उचित संशोधन करना भी आवश््यक है, जिससे 
बैैंकिग प्रणाली मेें पारदर््शशिता और वित्तीय अनुशासन को बढ़़ावा 
दिया जा सके।
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निष््कर््ष:

बैैंक धोखाधडियां वैश्विक अर््थव््यवस््थथा के लिए गभंीर चितंा का 
विषय बन गई हैैं और दशे की आर््थथिक व््यवहार््यता के लिए 
चनुौतियां पेश कर रही हैैं। कम क्षमता और अनभुवहीनता के 
कारण बैैंक कर््मचारियोों ने केवाईसी मानदडंोों और बैैंकिग मेें 
तकनीकी नवाचारोों पर ध््ययान केें द्रित नहीीं किया। बैैंकिग धोखाधड़़ी 
मेें जीरो टॉलरेेंस को वास््तविकता बनन के लिए एक लंबा रास््तता 
तय करने की आवश््यकता है क््योोंकि निष््पपादन स््तर पर जूनियर 
स््तर के कर््मचारी / अनबुधं कर््मचारी धोखाधड़़ी से सबंधंित बैैंकिग 
दिशानिर्देशोों से अनजान हैैं। ऋण सवंितरण के लक्षष्य का दबाव, 
ज्ञान की कमी और प्रक्रियात््मक जटिलताए ं प्रमखु कारण हैैं। 
नियामक ससं््थथाओ ंके बीच समन््वय का अभाव भी धोखाधड़़ी के 
बढ़ते मामलोों का एक कारण है। बैैंकोों को सूचित किया गया है कि 
वे धोखाधड़़ी की रोकथाम और पहचान पर विशष रूप से विभिन््न 
सवंर्गगों मेें कर््मचारियोों को नियमित प्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित 
करेें। बैैंकोों को धोखाधड़़ी से बचन के लिए अपनी तकनीक को 
लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। फोरेेंसिक एकाउंटिग और 
ऑडिट मेें शामिल एजेेंसियां बैैंकिग धोखाधड़़ी को कम करने मेें 

अपना अपना सहयोग द ेसकती हैैं। डिजिटल वित्तीय प््ललेटफार्ममों, 
उपकरणोों और सेवाओ ंपर ग्राहकोों के बीच जागरूकता काफी हद 
तक बैैंक धोखाधड़़ी को कम कर सकती है। बैैंक धोखाधड़़ी मेें 
वदृ्धि का एक और बड़ा कारण कानूनी प्रक्रियाओ ंमेें दरेी है। कड़़े 
कानून और कड़़ी सजा धोखाधड़़ी के मामलोों को काफी हद तक 
कम कर सकती है। कम से कम समय पर फैसले की घोषणा करने 
और न््ययाय करने के लिए विशष/फास््ट ट्रैक अदालतोों की स््थथापना 
की जा सकती है। धोखाधड़़ी की निगरानी और रिपोर््ट  करने के 
लिए विशष जांच एजेेंसियोों या टास््क फोर््स को नियकु्त किया जा 
सकता है। भविष््य की धोखाधड़़ी को रोकने के लिए वित्तीय 
ससं््थथानोों, नियामकोों और व््यक्तियोों को समान रूप से शामिल 
करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश््यकता है। बैैंकोों को 
नव-वैज्ञानिक वातावरण मेें सक्रिय रहने के लिए अपनी कार््य 
प्रणाली और प्रक्रियाओ ंका पनुर््ममूल््ययाांकन करना चाहिए। फोरेेंसिक 
विज्ञान और कृत्रिम बदु्धिमत्ता की मदद से वैज्ञानिक जांच और 
उपाय आसानी से धोखाधड़़ी का पता लगा सकते हैैं और बैैंकोों, 
ग्राहकोों, अन््य हितधारकोों और अर््थव््यवस््थथा को बड़़े नकुसान को 
रोक सकते हैैं।  
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वित्तीय शिक्षण और साक्षरता मेें  
मातभृाषा एवं हिंदी की भूमिका

“शिक्षा का कार््य गहनता एव ंसूक्षष्मता से सोचने की क्षमता और बुद्धिमत्ता विकसित करना है”

	 (मार््टटिन लूथर किग जूनियर)

1. शिक्षा का उद्देश््य 

मार््टटिन लूथर किग जूनियर के उपरोक्त शब््द प्रत््ययेक स््तर पर 
शिक्षा के महत्तत्व को रखेांकित करते हुए शिक्षा के प्रमखु लक्षष्ययों को 
भी चिन््हहित करते हैैं। यदि शिक्षा के मखु््य लक्षष्ययों को परिभाषित 
किया जाए तो वे निम््नवत होोंगे -

•	 बदु्धिमत्ता (विज़डम) विकास 

•	 गहनता एव ंसूक्षष्मता से सोचन की क्षमता (क्रिटिकल थिंकिग)

•	 चरित्र/ तर््क सगंत दृष्टिकोण (कैरके््टर/रशैनल एट्टीट्यूड) का 
निर््ममाण

प्राथमिक शिक्षा से ले कर शोध स््तर की शिक्षा के लक्षष्ययों को यदि 
किसी एक बिदं ु मेें समाहित करने का प्रयास किया जाए तो 
बदु्धिमत्ता (विज़डम), गहनता एव ं सूक्षष्मता से सोचन की क्षमता 
(क्रिटिकल थिंकिग) और तर््क सगंत दृष्टिकोण के सतत विकास 
को ही शिक्षा का प्रमखु लक्षष्य माना जाएगा। 

2. वित्तीय शिक्षण और साक्षरता

वित्तीय साक्षरता अकादमिक एव ं व््ययावसायिक शिक्षण का एक 
अभिन््न अगं है, और वर््तमान यगु के आर््थथिक-सामाजिक परिवेश 
मेें इसका महत्तत्व और भी अधिक है। वित्तीय साक्षरता का अर््थ है 

अपने दनैिक जीवन मेें किए जाने वाले वित्तीय व््यवहारोों जैसे 
बचत, ऋण, भगुतान, डिजिटल माध््यमोों का प्रयोग, बीमा, निवेश, 
पेेंशन आदि के बार ेमेें मूलभूत जानकारी रखना। व््ययापक रूप मेें 
वित्तीय शिक्षण और साक्षरता लोगोों को वित्तीय व््यवस््थथाओ,ं 
प्रणालियोों, बाजारोों, तथा उनके उत््पपादोों, विशषतया उनके 
जोखिमोों एव ंप्रतिफलोों से परिचित कराती है ताकि वे तार््ककि क 
दृष्टिकोण अपनाते हुए बदु्धिमत्ता के साथ अपने विकल््पोों का चयन 
अच््छछी तरह से सोच समझ के कर सकेें । सामान््य रूप से वित्तीय 
साक्षरता से सबंन््धधित प्रयास ऐसे लोगोों पर केन्द्रित होते हैैं जिनके 
पास दनैिक जीवन के वित्तीय व््यवहारोों की जटिलताओ ं को 
समझने हेत ुसीमित ससंाधन एव ंयोग््यता होती है, अपित ुबहुत 
बार ऐसा भी पाया जाता है कि बहुत से उच््च शिक्षित लोग भी 
वित्तीय व््यवहारोों की मूलभूत जानकारी से अनभिज्ञ होते हैैं। अत: 
वित्तीय शिक्षण प्रत््ययेक आय ु वर््ग, आय समूह, और व््यवसाय 
समचु््चयोों के लिए महत््वपूर््ण है। इसलिए, वित्तीय शिक्षण व््ययापक 
अकादमिक शिक्षण के भाग के रूप मेें सचंालित किए जाने के 
साथ-साथ अलग से भी इसके लिए प्रयास किया जाना आवश््यक 
है। वित्तीय शिक्षण और साक्षरता का अभाव वित्तीय उत््पपादोों के 
उपलब््ध होने के बावजूद लोगोों द्वारा उनका समचुित उपयोग न 
कर पाने की एक प्रमखु वजह है। वित्तीय साक्षरता का अतंिम 
लक्षष्य लोगोों को इतना सक्षम बना दनेा है कि वे अपने हित को पूरा 
करनेवाले फैसले कर सकेें  और उसके अनकूुल कदम उठा सकेें । 
वित्तीय साक्षरता से मांग का पक्ष (डिमांड साइड) सक्रिय होता है। 
लोगोों को पता चलता है कि उन््हेें क््यया करना चाहिए; दूसरी तरफ 
वित्तीय समावेशन आपूर््तति (सप््ललाई साइड) के पक्ष मेें काम करता 
है और लोगोों की आवश््यकतानसुार वित्तीय उत््पपाद एव ंबाजार 
उपलब््ध कराता है। 

आर््थथिक सहयोग एव ं विकास सगंठन (ओईसीडी) ने वित्तीय 
साक्षरता/ शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप मेें परिभाषित किया 

डॉ. आशीष श्रीवास््तव
महाप्रबन््धक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र््व बैैंक
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है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता और निवेशक वित्तीय उत््पपादोों, 
अवधारणाओ ंएव ंजोखिमोों के बार ेमेें अपनी समझ को समनु््नत 
करते हैैं, और जानकारी, निर्देश अथवा वस््ततुनिष्ठ सझुाव के जरिए 
दक्षता एव ंआत््मविश्वास का विकास करते हैैं, जो उन््हेें वित्तीय 
जोखिमोों तथा अवसरोों के बार े मेें अधिक जागरूक बनाते हैैं। 
इनकी मदद से वे अपने विकल््पोों का चयन सोच समझ कर करते 
हैैं। उन््हेें यह पता होता है कि मदद के लिए कहां जाना चाहिए और 
वे अपनी वित्तीय खशुहाली (फाइनेेंसियल वेल-बीइंग) को बढ़ाने 
हेत ुप्रभावशाली कदम उठाने मेें सक्षम बनते हैैं। इस प्रकार वित्तीय 
साक्षरता अपने, परिवार की और अपने व््यवसाय की समदृ्धि को 
बढ़ाने के लिए आर््थथिक ससंाधनोों से परिचित होने, और उपयोगी 
रूप से वित्तीय ससंाधनोों के प्रयोग करने की लोगोों की क्षमता का 
विकास करने मेें सहायक होती है। सही वित्तीय निर््णय लेने हेत ु
बदु्धिमत्ता और उचित दृष्टिकोण का विकास करना वित्तीय शिक्षण 
का एक प्रमखु अगं है। 

3. शिक्षा व््यवस््थथा और वित्तीय शिक्षण मेें भाषा का महत्तत्व

किसी भी प्रकार की शिक्षण व््यवस््थथा मेें मौखिक तथा लिखित 
संवाद अत््ययंत महत््वपूर््ण है और यह वित्तीय शिक्षण तथा साक्षरता 
के प्रसार पर भी लागू होता है। यह शैक्षणिक संवाद केवल 
औपचारिक रूप से प्रशिक्षक और प्रशिक्षु के बीच ही सीमित नहीीं 
रहता अपित ुव््ययापक दृष्टि मेें औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप 
से पसु््तकोों, प्रचार माध््यमोों, सामाजिक परिवेश, आदि, के बीच 
होता है। संवाद का माध््यम तो मखु््यत: भाषा ही है, अत: 
महत््वपूर््ण प्रश्न यह है कि वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेत ु किस 
भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे वित्तीय शिक्षण के लक्षष्ययों को 
प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके? इस प्रश्न के कुछ स््ववाभाविक 
उत्तर – स््थथानीय भाषाए,ं मातभृाषा, हिन््ददी, आंग््लभाषा अथवा 
इनका सामूहिक उपयोग हो सकता है। आइये इस महत््वपूर््ण प्रश्न 
पर विचार करते हैैं -

4. शिक्षा, साक्षरता और भाषा

शिक्षण व््यवस््थथा मेें भाषा के महत्तत्व को समझने हेत ु सर््वप्रथम 
शिक्षा को साक्षरता से पथृक करना आवश््यक है। यद्यपि साक्षरता, 
शिक्षा का प्रथम सोपान है परन््ततु यह इसका पर््ययायवाची नहीीं है। 
इसी प्रकार किसी भाषा का ज्ञान, शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश््यक 
तो है परन््ततु यह अपने आप मेें शिक्षित या किसी विषय का ज्ञान 
होने का प्रमाण नहीीं हो सकता है। दरु््भभा ग््यवश, हमार ेदशे मेें अगं्रेजी 

को लेकर एक व््ययापक हीनभावना और भ्रम व््ययाप्त है। यद्यपि समय 
के साथ इसमेें कुछ कमी आई है पर अभी भी अगं्रेजी के ज्ञान को 
शिक्षित होने के पर््ययाय के रूप मेें दखेा जाता है। इसी कारणवश 
प्राथमिक शिक्षा के स््तर पर ही बच््चोों पर दो या तीन भाषाओ ं- 
मातभृाषा, राजभाषा और आगं््लभाषा के ज्ञानार््जन का बोझ डाल 
दिया जाता है। 

निश्चित रूप से समावेशी शिक्षण, जिसमेें वित्तीय शिक्षण भी 
शामिल है, का आधार मातभृाषा या स््थथानीय भाषा ही हो सकता 
है। एक शिश ुसर््ववाधिक सहजता और स््ववाभाविक रूप से अपनी 
मातभृाषा सीख लेता है और जो जीवन पर्यंत उसके लिए प्राथमिक 
और मौलिक विचार का माध््यम बना रहता है। अब प्रश्न यह है कि 
शिक्षा के एक प्रमखु लक्षष्य - गहनता एव ंसूक्षष्मता से सोचन की 
क्षमता के विकास हेत ु सर््ववाधिक महत््वपूर््ण क््यया है और उसमेें 
भाषा की क््यया भूमिका है? शिक्षण की प्रक्रिया जिसे चित्र 1 मेें 
दर््शशाया गया है, के विभिन््न चरणोों मेें भाषा का अत््ययाधिक महत्तत्व 
है। स््ववाभाविक रूप से शिक्षण मेें प्रयोग की जाने वाली भाषा का 
समचुित ज्ञान न होना शिक्षा के उद्देश््योों की प्राप्ति को बाधित कर 
सकता है।  

उत््ससुकता, 
कौतूहल, प्रेक्षण

सवंाद, निष््कर््ष

अवधारणा

तार््ककि क-कसौटी, 
प्रश्न

भाषा- मौखिक, लिखित

चित्र 1: शिक्षण की प्रक्रिया 

स््ववाभाविक रूप से लोगोों के लिए उनकी मातभृाषा का प्रयोग 
करना सहज एव ं सगुम होता है परन््ततु यहा ँ यह भी समझना 
आवश््यक है कि माध््यम का उपयोग विषय के बार ेमेें ज्ञान अर््जजित 
करने के लिए है। माध््यम महत््वपूर््ण तो है पर शिक्षा का लक्षष्य 
अपने विषय मेें गहनता एव ं सूक्षष्मता से सोचन की क्षमता का 
विकास करना है। माध््यम एक साधन है पर साध््य तो ज्ञान का 
क्रमिक विकास ही है, जिसके लिए शिक्षा के लिए चनेु गए माध््यम 
मेें विषय से सबंधंित पठन-पाठन की सामग्री, नवीनतम जानकारी, 
शोध आदि की उपलब््धता होनी चाहिए ताकि सबंधंित व््यक्ति 
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अपने विषय मेें विश्व के किसी भी भू-भाग मेें रहने वाले अपने 
समकक्ष से पीछे न रहे। 

5. हिन््ददी का प्रयोग 

भारतीय परिप्रेक्षष्य मेें यह भी समझना आवश््यक है कि बहुत सारी 
भाषाओ ँके होने के कारण कोई भी पठन सामग्री प्रत््ययेक भाषा मेें 
मौलिक रूप से बनाना बहुत ही कठिन है, अत: अनवुाद का ही 
आश्रय लेना पड़ता है। परन््ततु, अनवुाद की अपनी सीमाए ंहोती हैैं 
और किसी अनवुाद को मौलिक कृति के समकक्ष बनाना यदि 
असभंव नहीीं तो अत््ययंत कठिन अवश््य है। अनवुाद की दूसरी 
कठिनाई शब््ददावली को लेकर है। भाषा की शदु्धता के पक्षधर 
अपनी भाषा मेें शब््ददावली के विकास पर बल दतेे रहे हैैं और दूसरी 
भाषाओ ं (विशषतया अगं्रेजी) के शब््दोों को हिन््ददी या भारतीय 
भाषाओ ंमेें समाहित करने मेें सकंोच करते रहे हैैं। इस विचार मेें 
सैद्धान््ततिक रूप से तो कोई दोष नहीीं है किन््ततु व््यवहारिक दृष्टि से 
यह एक बड़ी समस््यया है। अब प्रश्न यह उठता है कि एक दोहरी 
शब््ददावली के भ्रम मेें पड़ने के स््थथान पर हम मौलिक शब््ददावली 
(या अधिक प्रचलित शब््ददावली) को अपनी भाषा मेें ज््योों का त््योों 
ही आत््मसात क््योों न कर लेें? क््यया यह हिन््ददी मेें अध््ययन-
अध््ययापन हेत ुअधिक सहज और सगुम नहीीं रहेगा? यह एक सर््व-
विदित तथ््य है कि विश्व की प्रत््ययेक भाषा, अन््य भाषाओ ंके शब््दोों 
को आत््मसात करते हुए ही विकसित हुई है। 

इस सम््बन््ध मेें हिन््ददी का प्रयोग बहुत सारी समस््ययाओ ं का 
निवारण कर सकता है, क््योोंकि यह सर््वविदित है कि हिन््ददी न 
केवल दशे के एक बड़े भू-भाग मेें बोली जाती है अपित ुहिन््ददी बहुत 
सारी अन््य भारतीय भाषाओ ँसे सामंजस््य रखती है। हिन््ददी और 
अधिकतर अन््य भारतीय भाषाए ँएक परिवार से ही जड़ुी हुई हैैं। 
यद्यपि लिपि की भिन््नता के कारण कुछ भाषाए ँअलग दिखती हैैं 
परन््ततु उनमेें भी बहुत सारी समानताए ंहैैं और इसलिए हिन््ददी के 
व््ययापक उपयोग से न केवल सभी भाषाओ ं का विकास होगा 
अपित ुवित्तीय शिक्षा की गणुवत्ता भी बढ़ेगी। भारत के सवंिधान के 
अनचु््छछेद 351 मेें कहा गया है कि सघं का यह कर््तव््य होगा कि वह 
हिदंी भाषा का प्रसार बढ़ाए ताकि वह भारत की ससं््ककृति  के सभी 
तत््वोों के अभिव््यक्ति का माध््यम बन सकेें  तथा उसकी प्रकृति मेें 
हस््तक्षेप किए बिना भारत की अन््य भारतीय भाषाओ ंके प्रयकु्त 
रूप, शैली और पदो को आत््मसात् करते हुए तथा जहा ँआवश््यक 
या वाछँनीय हो वहा ँ उसके शब््द-भडंार के लिए ससं््ककृ त तथा 

अन््य भाषाओ ंसे शब््द ग्रहण करते हुए उसकी समदृ्धि सनुिश्चित 
कर।े 

शिक्षा के मखु््य लक्षष्ययों, बदु्धिमत्ता, गहनता एव ंसूक्षष्मता से सोचन 
की क्षमता, और चरित्र निर््ममाण की दिशा मेें हिन््ददी के माध््यम से 
शिक्षा प्रदान करना एक महत््वपूर््ण कदम है। शिक्षा की ससं््ककृति  के 
सदंर््भ मेें भी भूमिका है, दशे के प्रति लगाव और सम््ममान की भावना 
का विकास करने के लिए भी हिन््ददी का व््ययापक उपयोग करना 
आवश््यक है। भारत जैसे बहुभाषी दशे मेें राष्टट्रभाषा और एक 
व््ययापक सपंर््क  भाषा के रूप मेें हिन््ददी को बढ़ावा दिया जाना 
अत््ययंत आवश््यक है। चूकंि दशे और समाज के समावेशी आर््थथिक 
विकास के लिए एक सबल, अग्रगामी और गणुवत्तापरक वित्तीय 
शिक्षण व््यवस््थथा अपरिहार््य है, अत: माध््यम के सन््दर््भ मेें वित्तीय 
शिक्षण व््यवस््थथा मेें हिन््ददी के अधिकाधिक प्रयोग को रखेांकित 
करते हुए इसके बार े मेें एक समग्र दृष्टिकोोंण अपनाए जाने की 
आवश््यकता है। 

6. उपसहंार 

विकसित एव ंगतिशील वित्तीय बाजार आर््थथिक विकास की धरुी 
के रूप मेें कार््य करते हैैं। वित्तीय व््यवस््थथाओ ंऔर बाजारोों की 
निरतंरता तथा दक्षता पूरी वित्तीय प्रणाली की सफलता, आर््थथिक 
विकास, एव ंवित्तीय स््थथायित््व के लिए आवश््यक है। इस सदंर््भ मेें 
वित्तीय साक्षरता की बहुत बड़ी भूमिका है और इसके व््ययापक 
प्रसार हेत ुसभी स््तर पर प्रयास किए जाने की आवश््यकता है। 
शिक्षण व््यवस््थथा, विशषतया वित्तीय शिक्षण मेें हिन््ददी तथा 
स््थथानीय भाषाओ ं का अधिकाधिक प्रयोग वित्तीय साक्षरता के 
सफल प्रसार और इससे सम््बबंधित सदंशेोों के समचुित सम्प्रेषण 
और उनके सही रूप मेें समझे और लागू किए जाने मेें अत््ययंत 
सहायक हो सकता है। वित्तीय शिक्षण और साक्षरता के हिन््ददी 
माध््यम से व््ययापक एव ं गहन प्रचार-प्रसार से न केवल वित्तीय 
व््यवस््थथा का विकास होगा और दशे के समावेशी विकास का मार््ग 
प्रशस््त होगा, बल््ककि सभी भारतीय अपनी वित्तीय खशुहाली 
(फाइनेेंसियल वेल-बीइंग) को बढ़ाने हेत ुप्रभावशाली कदम उठाने 
मेें सक्षम बन सकेें गे। 

निज भाषा उन््नति अहै, सब उन््नति को मूल। 
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।। 

                                                       (भारतेेंद ुहरिश्चंद्र)
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बैैंकिग सवेा मेें कृत्रिम बदु्धिमत्ता का प्रयोग

परिचय: बैैंकिग के डिजिटल युग मेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)

कृत्रिम बदु्धिमत्ता (Artificial Intelligence - एआई) आज की 
वैश्विक अर््थव््यवस््थथा का सबसे परिवर््तनकारी बल है, और 
बैैंकिग तथा वित्तीय सेवाए ँ इसके प्रभाव से अछूती नहीीं हैैं। 
बैैंकिग, जो कभी कागजी कार््रवाई, लंबी कतारोों और मानवीय 
विवेक पर आधारित होती थी, अब एआई, यंत्र अधिगम 
(Machine Learning - ML), और गहन शिक्षण (Deep 
Learning) जैसी तकनीकोों के कारण एक तीव्र, डेटा-संचालित 
और ग्राहक-केें द्रित उद्योग मेें बदल रही है।

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता" का तात््पर््य  ऐसी प्रणालियोों के विकास से है 
जो सामान््यतः मानव बुद्धि से जुड़़े कार्ययों को करने मेें सक्षम 
हैैं–जैसे सीखना, तर््क  करना, समस््ययाओ ंको हल करना, और 
निर््णय लेना। बैैंकिग के संदर््भ  मेें, एआई का प्रयोग केवल  
लागत कम करने या परिचालन दक्षता बढ़़ान तक सीमित नहीीं 
है; यह जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़़ी की रोकथाम, क्रेड िट निर््णय 
और ग्राहक सेवा के मौलिक सिद््धाांतोों को फिर से परिभाषित 
कर रहा है।

भारत जैसे विकासशील देश मेें, जहा ँ बड़़े पैमाने पर वित्तीय 
समावेशन के लक्षष्ययों को प्राप्त किया जा रहा है, एआई एक 
उत्प्रेरक के रूप मेें कार््य  करता है। यह बैैंकिग सेवाओ ं को 
दूरदराज के क्षेत्ररों तक, निम््न-आय समूहोों तक, और उन ग्राहकोों 

तक पहुचँाने मेें मदद करता है जिन््हेें पारपंरिक रूप से बैैंकिग 
प्रणाली से बाहर रखा गया था। यह लेख बैैंकिग सेवा के विभिन््न 
पहलुओ ंमेें एआई के अनुप्रयोगोों, भारत मेें इसके बढ़ते महत््व, 
साथ ही इससे जडु़़ी नैतिक और नियामक चनुौतियोों का विस््ततृत 
विश्लेषण प्रस््ततुत करता है।

बैैंकिग मेें एआई का व््ययापक दायरा

बैैंकिग एक डेटा-प्रधान उद्योग है, जहा ँलेन-देन, ग्राहक प्रोफाइल, 
बाजार के उतार-चढ़़ाव और नियामक अनुपालन से संबंधित 
विशाल डेटा उत््पन््न होता है। एआई की शक्ति इसी विशाल डेटा 
के भीतर पैटर््न  और अंतर्दृष्टि खोजने की क्षमता मेें निहित है। 
बैैंकिग मेें एआई के अनुप्रयोगोों को मोटे तौर पर तीन मुख््य क्षेत्ररों 
मेें विभाजित किया जा सकता है:

1.	 फ्रंट  ऑफिस (Front Office): ग्राहक-सामना करने 
वाली सेवाए,ँ जैसे ग्राहक सेवा, चैटबॉट, व््यक्तिगत सलाह 
और बिक्री।

2.	 मिडिल ऑफिस (Middle Office): जोखिम प्रबंधन, 
क्रेड िट मूल््ययाांकन, अनुपालन और नियामक रिपोर््टििंग।

3.	 बैक ऑफिस (Back Office): परिचालन और 
प्रशासनिक कार््य, जैसे डेटा प्रविष्टि, सत््ययापन, और प्रक्रिया 
स््वचालन।

एआई इन तीनोों क्षेत्ररों मेें डेटा प्रोसेसिंग की गति, सटीकता और 
विश्लेषण की गहराई को बढ़़ाकर बैैंकिग प्रणाली को अधिक 
कुशल, सरुक्षित और ग्राहक-अनुकूल बना रहा है।

प्रमुख अनुप्रयोग: बैैंकिग सेवा मेें एआई की क््राांति

1. ग्राहक अनुभव और संवादात््मक एआई 

एआई बैैंकिग के फ्रं ट ऑफिस को पूरी तरह से बदल रहा है। 
पारपंरिक रूप से, ग्राहक सेवा मेें प्रतीक्षा समय अधिक होता था, 
और मानव एजेेंट केवल सीमित घंटोों के लिए उपलब््ध होते थे।

श्री कुणाल ज्ञानदेव चौधरी
प्रबधंक 

प्रवर््तन विभाग, भारतीय रिज़र््व बैैंक, मुबंई
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•	 चैटबॉट और वर््चचुअल असिस््टेेंट: एआई-संचालित 
चैटबॉट और संवादात््मक एआई अब बैैंकिग की दनुिया मेें 
मानक बन गए हैैं। ये 24/7 उपलब््ध रहते हैैं और तुरतं 
सवालोों का जवाब दे सकते हैैं, खाते की शेष राशि की जाचँ 
कर सकते हैैं, लेन-देन संबंधी जानकारी प्रदान कर सकते 
हैैं, या यहा ँतक कि फंड ट््राांसफर जैसे कार््य भी कर सकते 
हैैं। उन््नत एआई मॉडल ग्राहक के इरादे को समझते हैैं और 
एक मानवीय स््पर््श के साथ प्रतिक्रिया देते हैैं। इससे ग्राहकोों 
का अनुभव बेहतर होता है और बैैंकोों पर परिचालन लागत 
का बोझ कम होता है।

•	 हाइपर-पर््सनलाइज़़ेशन: एआई ग्राहकोों के लेन-देन 
इतिहास, बचत पैटर््न , और डिजिटल व््यवहार का विश्लेषण 
करके उनकी वित्तीय ज़रूरतोों का पूर््ववानुमान लगाता है। 
उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक बार-बार संपत्ति 
खरीदने से संबंधित वेबसाइटोों पर जाता है, तो एआई-
आधारित सिस््टम स््वचालित रूप से उसे व््यक्तिगत होम 
लोन ऑफ़र भेज सकता है। यह हाइपर-पर््सनलाइज़़ेशन 
ग्राहक जडु़़ाव और प्रति बिक्री (cross-selling) को 
बढ़़ाता है।

•	 भावना विश्लेषण: एआई ग्राहक इंटरैक््शन (कॉल, ईमेल, 
सोशल मीडिया) के दौरान उनकी भावनाओ ंका विश्लेषण 
करता है। यदि कोई ग्राहक अपनी निराशा व््यक्त करता है, 
तो एआई तुरतं इस मामले को उच््च प्राथमिकता वाले 
मानव एजेेंट को हस््तताांतरित कर सकता है, जिससे ग्राहक 
को संतुष्ट किया जा सके और बैैंक की प्रतिष्ठा सरुक्षित रहे।

2. जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़़ी की रोकथाम 

जोखिम प्रबधन एआई का सबसे महत््वपूर््ण और मूल््यवान 
अनुप्रयोग है। एआई की क्षमता विशाल डेटा सेट मेें सूक्षष्म, 
असामान््य पैटर््न  को पहचानन की होती है, जो मानव आखँ या 
पारपंरिक नियमोों पर आधारित प्रणालियोों (Rule-Based 
Systems) के लिए कठिन है।

•	 धोखाधड़़ी का पता लगाना: मॉडल रीयल-टाइम मेें 
क्रेड िट कार््ड , डेबिट कार््ड , और डिजिटल भगुतान लेन-देन 

की लाखोों विशषताओ ं का विश्लेषण करते हैैं। यदि कोई 
लेन-देन सामान््य पैटर््न  से भटकता है (जैसे कि ग्राहक ने 
कभी किसी विदेशी स््थथान पर खरीदारी नहीीं की है, लेकिन 
अचानक वहा ँसे एक बड़़ा लेन-देन होता है), तो सिस््टम 
उसे तुरतं संदिग््ध चिह्नित कर देता है, जिससे वास््तविक 
समय मेें धोखाधड़़ी को रोका जा सकता है।

•	 साइबर सुरक्षा: एआई साइबर हमलोों के पैटर््न  की पहचान 
करने के लिए नेटवर््क  गतिविधि की लगातार निगरानी 
करता है। यह मैलवेयर (Malware) और फ़़िशिंग 
(Phishing) प्रयासोों के नए रूपोों का पता लगा सकता है, 
जिससे डेटा ब्रीच (Data Breach) और सिस््टम विफलता 
के जोखिम को कम किया जा सकता है।

•	 बाजार जोखिम विश्लेषण: गहन शिक्षण मॉडल शेयर 
बाजार के डेटा, समाचार लेखोों, और आर््थथिक संकेतकोों का 
विश्लेषण करके बाजार के जोखिमोों और संभावित 
अस््थथिरता का अनुमान लगाने मेें मदद करते हैैं, जिससे 
बैैंक अपने निवेश निर््णयोों को बेहतर बना सकते हैैं।

3. क्रेडिट  मूल््ययाांकन और ऋण देने की प्रक्रिया 

एआई ऋण देने के पारपंरिक तरीके को लोकतांत्रिक और कुशल 
बना रहा है। पारपंरिक क्रेड िट स््ककोरिगं मॉडल मुख््य रूप से 
औपचारिक क्रेड िट इतिहास, आय और संपत्ति पर निर््भर करते 
हैैं, जिससे भारत मेें बड़़ी संख््यया मेें नए व््यवसायी और 
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक ऋण से वंचित रह जाते हैैं।

•	 वैकल््पपिक डेटा का उपयोग: मॉडल अब पारपंरिक क्रेड िट 
स््ककोर के अलावा वैकल््पपिक डेटा (जैसे मोबाइल बिल 
भगुतान इतिहास, शिक्षा, सामाजिक मीडिया गतिविधि, 
और ई-कॉमर््स खरीद व््यवहार) का विश्लेषण करके एक 
अधिक व््ययापक और सटीक क्रेड िट प्रोफाइल बनाते हैैं।

•	 तेज और स््वचालित निर््णय: एआई सेकंडोों मेें ऋण 
आवेदन का विश्लेषण कर सकता है और निर््णय ले सकता 
है, जिससे स््ववीकृति प्रक्रिया का समय दिनोों या हफ््तोों से 
घटकर मिनटोों मेें आ गया है। यह छोटे और मध््यम उद्यमोों 
(SMEs) को समय पर वित्त तक पहुचँन मेें मदद करता है।
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•	 डिफ़़ॉल््ट जोखिम मॉडलिंग : मशीन लर््नििंग मॉडल ग्राहक 
के भविष््य मेें ऋण चकुाने मेें विफल रहने की संभावना का 
अधिक सटीकता से अनुमान लगाते हैैं, जिससे बैैंकोों को 
गैर-निष््पपादित संपत्तियोों के जोखिम को कम करने मेें मदद 
मिलती है।

4. परिचालन दक्षता और अनुपालन 

एआई और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का संयोजन बैक-
ऑफिस कार्ययों को स््वचालित करके भारी मात्रा मेें मानव श्रम 
और त्रुटियोों को कम कर रहा है।

•	 परिचालन स््वचालन: एआई-संचालित RPA सिस््टम 
दोहराव वाले, नियम-आधारित कार्ययों जैसे डेटा प्रविष्टि, 
खाता खोलन की सत््ययापन प्रक्रिया, और ग्राहक ऑनबोर््डििंग 
को संभालते हैैं। इससे कर््मचारी जटिल और ग्राहक-केें द्रित 
कार्ययों पर अधिक ध््ययान केें द्रित कर पाते हैैं।

•	 नियामक अनुपालन: बैैंकिग उद्योग को एटंी-मनी लॉन््ड््रििंग 
(AML) और ग्राहक को जानेें (KYC) जैसे कड़़े नियमोों का 
पालन करना होता है। एआई-आधारित RegTech 
(Regulatory Technology) समाधान लाखोों लेन-देनोों 
की निगरानी करते हैैं और संदिग््ध गतिविधि की पहचान 
करते हैैं, जिससे अनुपालन की लागत कम होती है और 
नियामक जोखिम कम होता है।

•	 दस््ततावज़ प्रसंस््करण: एआई OCR (ऑप््टटिकल कैरेक््टर 
रिकग््ननिशन) और NLP (प्राकृतिक भाषा प्रसंस््करण) का 
उपयोग करके भौतिक और डिजिटल दस््ततावेज़ों से 
जानकारी निकालता है और उनका वर्गीकरण करता है, 
जिससे मैन््ययुअल प्रसंस््करण की आवश््यकता समाप्त हो 
जाती है।

भारत मेें एआई बैैंकिग का परिदृश््य

भारतीय बैैंकिग क्षेत्र एआई को तेजी से अपना रहा है। PMJDY, 
UPI और आधार जैसी बनुियादी डिजिटल संरचनाओ ं के 
कारण, भारत के पास एआई को प्रभावी ढंग से लागू करने के 
लिए एक मजबूत आधार है।

•	 प्रमुख भारतीय बैैंक: कई प्रमुख सार््वजनिक और निजी 

क्षेत्र के बैैंक अपने परिचालन को सवु््यवस््थथित करने के 

लिए एआई-आधारित चैटबॉट (जैसे HDFC बैैंक का 

EVA या ICICI बैैंक का iPal) और RPA को 

सफलतापूर््वक तैनात कर चकेु हैैं।

•	 नियामक प्रोत््ससाहन: भारतीय रिजर््व बैैंक ने एआई और 

फिनटेक नवाचारोों को प्रोत््ससाहित करने के लिए 'नियामक 

सैैंडबॉक््स' (Regulatory Sandbox) जैसे कदम उठाए 

हैैं, जिससे नए एआई समाधानोों को नियंत्रित वातावरण मेें 

परीक्षण किया जा सके।

•	 डिजिटल भुगतान: यूपीआई की सफलता बड़़े पैमाने पर 

एआई और एमएल पर निर््भर करती है जो रीयल-टाइम मेें 

करोड़ों लेन-देनोों को सरुक्षित और मान््य करते हैैं।

चुनौतियाँ और नैतिक विचार

एआई बैैंकिग को अभूतपूर््व  लाभ पहुचँाता है, लेकिन इससे जडु़़ी 

कुछ महत््वपूर््ण चनुौतिया ँ भी हैैं जिनका समाधान करना 

आवश््यक है।

1. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

एआई सिस््टम विशाल मात्रा मेें व््यक्तिगत और वित्तीय डेटा का 

उपभोग करते हैैं। डेटा गोपनीयता और सरुक्षा सनुिश्चित करना 

सर्वोपरि है। ग्राहकोों का विश्वास बनाए रखने के लिए बैैंकोों को 

मजबूत एन्क्रिप््शन और डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल लागू करने होोंगे। 

भारत मेें डेटा संरक्षण कानून (Data Protection Law) के 

प्रभावी होने के साथ ही, एआई मॉडल को इन नियम﻿ोों के अनुरूप 

बनाना एक बड़़ी चनुौती होगी।

2. मॉडल पूर््ववाग्रह और निष््पक्षता 

एआई मॉडल का प्रशिक्षण ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होता 

है। यदि प्रशिक्षण डेटा मेें ऐतिहासिक पूर््ववाग्रह (Historical 

Bias) मौजूद है (उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र या लिंग को 

पहले ऋण से वंचित रखा गया हो), तो एआई मॉडल अनजाने 
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मेें उस पूर््ववाग्रह को दोहरा सकता है। इससे निर््णय लेने मेें गैर-
बराबरी पैदा हो सकती है और वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश््य 
को नुकसान पहुचँ सकता है। व््ययाख््यया योग््य एआई 
(Explainable AI - XAI) की आवश््यकता है ताकि यह समझा 
जा सके कि मॉडल ने कोई विशष निर््णय क््योों लिया।

3. विनियामक ढाँचा और निरीक्षण 

एआई तीव्र गति से विकसित हो रहा है, जिससे नियामकोों के 
लिए इसके साथ तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है। एआई को 
जवाबदेह ठहराने, पारदर््शशिता सनुिश्चित करने और प्रणालीगत 
जोखिम को कम करने के लिए एक चपल और मजबूत नियामक 
ढाचेँ की आवश््यकता है। आरबीआई को एआई के उपयोग के 
लिए स््पष्ट दिशा-निर्देश स््थथापित करने होोंगे।

4. रोजगार पर प्रभाव 

परिचालन और प्रशासनिक कार्ययों मेें स््वचालन के कारण कुछ 
पारपंरिक बैैंकिग नौकरियोों का विस््थथापन हो सकता है। यह 
चिंताए ँपैदा करता है। हालाकँि, यह ध््ययान रखना आवश््यक है 
कि एआई नई तरह की भूमिकाए ँभी पैदा करता है, जैसे कि  
डेटा वैज्ञानिक, एआई मॉडल ऑडिटर, और एआई सिस््टम 
मैनेजर। कार््यबल के लिए कौशल विकास मेें निवेश करना समय 
की मागँ है।

निष््कर््ष: एआई बैैंकिग का भविष््य

कृत्रिम बदु्धिमत्ता बैैंकिग क्षेत्र मेें एक अस््थथायी रुझान नहीीं, बल््ककि 
एक अपरिहार््य  भविष््य है। इसने बैैंकोों को अधिक कुशल, सरुक्षित 
और ग्राहक-केें द्रित बनन मेें सक्षम बनाया है, जिससे पहुचँ के 
साथ-साथ वित्तीय समावेशन के उपयोग और गणुवत्ता आयामोों 
मेें भी सधुार हो रहा है।

भारत मेें, एआई ऋण को लोकतांत्रिक बनाने, धोखाधड़़ी को 
रोकने और सरकारी लाभोों के प्रभावी वितरण मेें महत््वपूर््ण 
भूमिका निभाएगा। हालांकि, इस तकनीकी क््राांति की सफलता 
अंततः बैैंकोों की क्षमता पर निर््भर करती है कि वे एआई को न 
केवल एक उपकरण के रूप मेें, बल््ककि एक जिम््ममेदार और नैतिक 
भागीदार के रूप मेें अपनाए।ँ

आगे की राह चनुौतियोों से भरी है–विशषकर नैतिक एआई, डेटा 
गोपनीयता और नियामक अनुकूलन के मोर्चे पर। बैैंकोों, 
नियामकोों और प्रौद्योगिकी कंपनियोों को मिलकर काम करना 
होगा ताकि यह सनुिश्चित किया जा सके कि एआई-संचालित 
बैैंकिग प्रणाली निष््पक्ष, पारदर्शी, और सरुक्षित हो। केवल तभी 
कृत्रिम बदु्धिमत्ता वास््तव मेें भारत के आर््थथिक विकास और 
वित्तीय समावेशन के लक्षष्य को पूरा करने वाली एक शक्तिशाली 
'बदु्धिमत्ता' बन सकती है।  
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बैैंकिग क्षेत्र के हालिया सांविधिक सधुार  
एवं विनियामकीय पहलेें

भारत का वित्तीय क्षेत्र तीव्र परिवर््तन के दौर से गजुर रहा है, 
जहा ँएक ओर विधायी आधनुिकीकरण हो रहा है, वहीीं दूसरी 
ओर विनियामकीय सरलीकरण भी। बैैंकिग विधि (संशोधन) 
अधिनियम, 2025 ने बैैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा 
भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 के महत््वपूर््ण प्रावधानोों 
को सम-सामयिक आवश््यकताओ ंके अनुरूप अद्यतन किया है, 
ताकि सशुासन, जमाकर््तता  संरक्षण तथा परिचालन स््पष्टता 
सदुृढ़ हो सके।

भारत की बैैंकिग प्रणाली, जो देश की आर््थथिक रीढ़ है, लंबे समय 
से विधायी और विनियामकीय ढाचेँ मेें आमूल-चूल सधुारोों की 
प्रतीक्षा कर रही थी। स््वतंत्रता के बाद से ही बैैंकिग विनियमन 
अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 
भारतीय बैैंकिग क्षेत्र की नीींव रहे हैैं, परतंु समय के साथ इनमेें 
अनेक विसंगतिया ँउत््पन््न हो गई थीीं। डिजिटल अर््थव््यवस््थथा 
का उदय, वित्तीय समावेशन का विस््ततार, और वैश्विक वित्तीय 
मानकोों के साथ कदम-ताल मिलाने की आवश््यकता ने यह 
स््पष्ट कर दिया था कि परुाने विनियामकीय ढाचेँ को नवीन 
चनुौतियोों के अनुरूप ढालना अनिवार््य है।

इसके समानांतर, भारतीय रिज़र््व बैैंक ने भी हाल के वर्षषों मेें 
अनुपालन को सरल बनाने और विनियामकीय ढाचेँ को अधिक 
सगुम एवं स््पष्ट करने हेतु व््ययापक पहलेें की हैैं। यह लेख हाल के 

वर्षषों मेें बैैंकिग क्षेत्र से संबन््धधित केन्द्रीय सरकार तथा रिज़र््व बैैंक 
द्वारा की गई प्रमुख विनियामकीय पहलोों के बारे मेें विस््ततारपूर््वक 
चर््चचा  करता है।

भाग I - बैैंकिग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर््गत 
सांविधिक सुधार

बैैंकिग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 भारतीय संसद द्वारा 
पारित एक महत््वपूर््ण विधायी पहल है जो दशकोों परुाने बैैंकिग 
कानूनोों को आधनुिक आर््थथिक वास््तविकताओ ं के अनुरूप 
बनाती है। यह अधिनियम न केवल तकनीकी संशोधनोों तक 
सीमित है, बल््ककि इसने बैैंकिग क्षेत्र के सशुासन, जमाकर््तता  सरुक्षा 
और परिचालन पारदर््शशिता के मूलभूत सिद््धाांतोों को पनुः 
परिभाषित किया है। नीचे इसके प्रमुख प्रावधानोों का विस््ततृत 
विश्लेषण प्रस््ततुत किया गया है।

क. नामांकन सुविधा मेें विस््ततृत लचीलापन

पृष्ठभूमि: पूर््व  मेें बैैंक जमाकर््तता  केवल एक ही व््यक्ति को नामांकित 
(Nominate) कर सकते थे। इस एकल नामांकन व््यवस््थथा के 
कारण संयकु्त परिवारोों और एकाधिक उत्तराधिकारियोों वाले 
परिवारोों मेें जमाकर््तता  की मृत््ययु के बाद अनेक विधिक और 
व््ययावहारिक जटिलताए ँ उत््पन््न होती थीीं। न््ययायालयोों मेें ऐसे 
मामलोों की एक लंबी कतार थी जहा ँ परिवार के सदस््य बैैंक 
जमा राशि के अधिकार के लिए वर्षषों तक संघर््ष करते रहते थे।

परिवर््तन: जमाकर््तता  अब बैैंक खातोों और लॉकरोों के लिए चार 
व््यक्तियोों तक को नामांकित कर सकते हैैं। इसमेें दो प्रकार की 
नामांकन संरचनाए ँउपलब््ध हैैं: (क) एक साथ (Simultaneous) 
नामांकन – जिसमेें प्रत््ययेक नामांकिती का शेयर प्रतिशत पहले 
से निर््धधा रित किया जाता है, और (ख) क्रमिक (Successive/
Sequential) नामांकन – जिसमेें पहले नामांकिती की 
अनुपलब््धता या मृत््ययु की स््थथिति मेें अगले नामांकिती को 
अधिकार मिलता है।

श्री विनय जैन 
उप महाप्रबधंक (प्रभारी सकंाय सदस््य)

आचंलिक प्रशिक्षण केें द्र, भारतीय रिजर््व बैैंक, नई दिल््लली
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प्रभाव: यह परिवर््तन दशकोों की मुद्रास््फफीति और वर््तमान 
आर््थथिक वास््तविकता को ध््ययान मेें रखते हुए यह सनुिश्चित 
करता है कि नियामक जांच वास््तव मेें महत््वपूर््ण शेयरधारिता 
पर केें द्रित हो। अब आरबीआई और अन््य नियामक निकाय उन 
शेयरधारकोों पर अपना ध््ययान और संसाधन केें द्रित कर सकेें गे 
जिनसे वास््तविक विनियामकीय चिंताए ँजडु़़ी हैैं।

ग. सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों के लिए लेखा परीक्षक पारिश्रमिक 
मेें स््ववायत्तता

पृष्ठभूमि: पूर््व  मेें सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों (पीएसबी) के सांविधिक 
लेखा परीक्षकोों का पारिश्रमिक सरकारी दिशानिर्देशोों द्वारा 
निर््धधा रित होता था। इस कारण निजी और बहुराष्ट्रीय बैैंकोों की 
तुलना मेें पीएसबी अपने लेखा परीक्षा के लिए उच््च-स््तरीय 
फर्ममों को आकर््षषित करने मेें असमर््थ थे, क््योोंकि वे बाज़़ार की 
प्रतिस््पर्धी दरेें नहीीं दे सकते थे।

परिवर््तन: सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों (पीएसबी) को अब अपने 
सांविधिक लेखा परीक्षकोों के पारिश्रमिक को स््वतंत्र रूप से तय 
करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बैैंक के बोर््ड  को 
दिया गया है, जो बाज़़ार की परिस््थथितियोों और बैैंक की जटिलता 
के आधार पर उचित पारिश्रमिक तय कर सकेगा।

विश्लेषण: यह परिवर््तन 'Level Playing Field' की दृष्टि से 
अत््ययंत महत््वपूर््ण है। भारत के सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंक, जो 
लाखोों करोड़ रुपये की तुलन पत्र का प्रबंधन करते हैैं, उनकी 
लेखा परीक्षा जटिलता किसी बड़़ी निजी कंपनी से कम नहीीं 
होती। अतः उन््हेें भी उच््च-गणुवत्ता वाली लेखा परीक्षा फर्ममों की 
सेवाए ँलेने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 
उच््च पारिश्रमिक से लेखा परीक्षक की जवाबदेही भी बढ़ती है।

प्रभाव: यह स््ववायत्तता पीएसबी को उच््च-क्षमता वाली ऑडिटिग 
फर्ममों को आकर््षषित करने की अनुमति देती है। इससे लेखा 
परीक्षा की गणुवत्ता सधुरेगी, वित्तीय प्रतिवेदन मानक मजबूत 
होोंगे, और पीएसबी के वित्तीय विवरणोों मेें निवेशकोों व बाज़़ार का 
विश्वास बढ़़ेगा। दीर््घकालिक दृष्टि से यह एनपीए की शीघ्र पहचान 
और वित्तीय धोखाधड़़ी की रोकथाम मेें भी सहायक होगा।

विश्लेषण: यह परिवर््तन वित्तीय उत्तराधिकार नियोजन 
(Financial Succession Planning) की दृष्टि से क््राांतिकारी 
है। अब जमाकर््तता  अपनी वसीयत की तरह ही बैैंक खातोों के लिए 
भी विस््ततृत उत्तराधिकार योजना बना सकते हैैं। संयकु्त परिवारोों 
मेें जहा ँएक से अधिक बच््चचे या आश्रित होों, वहा ँयह प्रावधान 
विशष रूप से उपयोगी है। यह परिवर््तन भारत मेें वित्तीय 
साक्षरता और संपदा प्रबंधन की संस््ककृति  को बढ़़ावा देने मेें भी 
सहायक होगा।

प्रभाव: इससे उत्तराधिकार प्रक्रिया सरल होती है, विवादोों मेें 
कमी आती है, न््ययायालयोों पर बोझ घटता है, तथा वैध 
लाभार््थथियोों को संपत्ति का त््वरित हस््तताांतरण सनुिश्चित होता है। 
अनुमान है कि इससे लाखोों बैैंक खातोों से जडु़़े उत्तराधिकार 
विवाद स््वतः ही सलुझ जाएगेँ।

ख. महत््वपूर््ण हित की सीमा का अद्यतनीकरण

पृष्ठभूमि: बैैंकिग विनियमन अधिनियम, 1949 मेें 'पर््ययाप्त हित' 
की अवधारणा का उपयोग उन शेयरधारकोों की पहचान के लिए 
किया जाता है, जिनका किसी बैैंकिग कंपनी मेें इतना बड़़ा 
हिस््ससा है कि वे उसके प्रबंधन और नीतियोों को प्रभावित कर 
सकते हैैं। ऐसे शेयरधारक विनियामकीय जांच के दायरे मेें आते 
हैैं। 1968 मेें यह सीमा `5 लाख निर््धधा रित की गई थी, जो आज 
की आर््थथिक वास््तविकता मेें बेमानी हो चकुी थी।

परिवर््तन: एक बैैंकिग कंपनी मेें 'पर््ययाप्त हित' को परिभाषित 
करने वाला थ्रेशहोल््ड `5 लाख (1968 की सीमा) से बढ़़ाकर 
`2 करोड़ कर दिया गया है।

विश्लेषण: `5 लाख की सीमा 1968 मेें उस समय के बाज़़ार के 
अनुरूप थी जब बैैंकोों की कुल पूजँी बहुत कम थी। पिछले 55+ 
वर्षषों मेें मुद्रास््फफीति और बाज़़ार पूजँीकरण मेें भारी वदृ्धि के बाद 
यह सीमा इतनी कम हो गई थी कि एक सामान््य खुदरा निवेशक 
भी 'पर््ययाप्त हित' की श्रेणी मेें आ जाता था। इससे विनियामक 
जांच की प्रक्रिया मेें अनावश््यक रूप से लाखोों छोटे निवेशक 
शामिल हो रहे थे, जो न तो बैैंक प्रबंधन पर कोई प्रभाव रखते थे 
और न ही उनसे कोई विनियामकीय जोखिम था।
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घ. सहकारी बैैंकोों मेें निदेशकोों के लिए विस््ततारित कार््यकाल 
नियम

पृष्ठभूमि: भारत मेें शहरी सहकारी बैैंक (यूसीबी) ऐतिहासिक 
रूप से कमज़़ोर अनुशासन ढाचेँ और जड़ नेतृत््व की समस््यया से 
ग्रस््त रहे हैैं। कुछ निदेशक दशकोों तक एक ही बैैंक पर पकड़ 
बनाए रखते थे, जिसके कारण कुप्रबंधन, पक्षपाती ऋण वितरण 
और विनियामकीय उल््ललंघन की घटनाए ँ सामने आती थीीं। 
पीएमसी बैैंक जैसे मामलोों ने इस समस््यया की गंभीरता उजागर 
की।

परिवर््तन: सहकारी बैैंकोों मेें गैर-कार््यकारी निदेशकोों के लिए 
अधिकतम कार््यकाल 8 साल से बढ़़ाकर 10 साल किया गया है। 
10 वर््ष की अवधि पूरी होने पर अनिवार््य रूप से 3 वर््ष की 
'कूलिंग-ऑफ' अवधि लागू होगी। 10-वर््ष की सीमा अब संचयी 
(Cumulative) है – यदि कार््यकाल मेें 3 वर््ष से कम का 
अंतराल है तो वह 'रीसेट' नहीीं माना जाएगा।

विश्लेषण: पूर््व  मेें कुछ निदेशक 'रिवॉल््ववििंग डोर' की नीति 
अपनाते थे – थोड़़े समय के लिए त््ययागपत्र देकर पनुः निर््ववाच ित 
हो जाते थे और उनका कार््यकाल 'रीसेट' हो जाता था। संचयी 
गणना का नियम इस खामी को बंद करता है। 3 वर््ष की लंबी 
कूलिंग-ऑफ अवधि यह सनुिश्चित करती है कि बोर््ड  मेें वास््तविक 
परिवर््तन हो। यह अंतर््रराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओ ंके अनुरूप भी है 
जहा ँ बैैंकोों के बोर््ड  मेें नियमित नवीनीकरण को सशुासन का 
मापदंड माना जाता है।

प्रभाव: इन परिवर््तनोों का उद्देश््य यूसीबी मेें संक्षिप्त इस््ततीफोों के 
माध््यम से कार््यकाल सीमा से बचन की प्रथा को समाप्त करना 
है। इससे बोर््ड  मेें नई प्रतिभाओ ंऔर विचारोों का प्रवेश होगा, 
कुप्रबधन की संभावना घटेगी, और जमाकर््तताओ ं का विश्वास 
बढ़़ेगा।

ड. आईईपीएफ (IEPF) संरक्षण कोष मेें अस््ववामिक 
(Unclaimed) निधि का हस््तताांतरण

पृष्ठभूमि: भारत के बैैंकोों मेें वर्षषों से बड़़ी मात्रा मेें अदावी 
(Unclaimed) निधिया ँपड़़ी रहती हैैं - वे शेयर, ब््ययाज, लाभांश 

और मोचन राशिया ँजिनका कोई दावेदार सात वर्षषों से अधिक 
समय से प्रकट नहीीं हुआ। आरबीआई के अनुसार, भारतीय 
बैैंकोों मेें हज़़ारोों करोड़ रुपये की अदावी जमाराशिया ँ हैैं। इन 
निधियोों का प्रबंधन बैैंकोों के लिए एक अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ 
था।

परिवर््तन: सार््वजनिक क्षेत्र के बैैंकोों को सात वर््ष से अधिक 
समय से अप्राप्त शेयर, ब््ययाज, कूपन, लाभांश एवं मोचन राशि 
को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) मेें अंतरण 
की अनुमति दी गई है।

विश्लेषण: यह परिवर््तन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 
कंपनियोों के लिए पहले से लागू व््यवस््थथा के अनुरूप है। 
आईईपीएफ एक केें द्रीय सरकारी कोष है जो इन निधियोों को 
निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार््यक्रमोों पर खर््च करता है 
और साथ ही वैध दावेदारोों को भगुतान का एकल प्रणाली प्रदान 
करता है। बैैंकिग और कॉर्पोरेट क्षेत्र मेें इस एकरूपता से नीति मेें 
समन््वय आएगा।

प्रभाव: यह लंबे समय से निष्क्रिय निधियोों के प्रबंधन को 
सवु््यवस््थथित करता है और व््यक्तिगत बैैंकोों पर प्रशासनिक बोझ 
कम करता है। यह सनुिश्चित करता है कि ये निधिया ँ निवेशक 
कल््ययाण के लिए उपयोग मेें आए।ँ वैध दावेदारोों के लिए अपनी 
अदावी संपत्ति वापस पाने की प्रक्रिया भी सरल और केें द्रीकृत 
होगी।

च. आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत 'पखवाड़़े' की 
परिभाषा मेें संशोधन

पृष्ठभूमि: भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 मेें 'पखवाड़़ा' 
की परिभाषा गैर-कैलेेंडर आधारित थी। इस परिभाषा के 
अनुसार पखवाड़़े की तारीखेें कैलेेंडर मास की 1 और 16 
तारीखोों से मेल नहीीं खाती थीीं, जिसके कारण सीआरआर और 
एसएलआर की रिपोर््टििंग के लिए बैैंकोों को विशष गणनाए ँकरनी 
पड़ती थीीं।

परिवर््तन: सांविधिक रिपोर््टििंग आवश््यकताओ ं के लिए 
'पखवाड़़े' को अब एक मानक कैलेेंडर चक्र के रूप मेें परिभाषित 
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किया गया है: महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक, और 16 
तारीख से माह के अंत तक।

विश्लेषण: यह तकनीकी प्रतीत होने वाला परिवर््तन वास््तव मेें 
बैैंकिग परिचालन मेें उल््ललेखनीय दक्षता लाता है। डिजिटल 
बैैंकिग और स््वचालित रिपोर््टििंग प्रणालियोों के यगु मेें कैलेेंडर-
आधारित चक्र अत््ययंत महत््वपूर््ण हैैं क््योोंकि सभी आईटी 
प्रणालिया ँकैलेेंडर माह के अनुसार काम करती हैैं। गैर-मानक 
तारीखोों की वजह से बैैंकोों को विशष मैन््ययुअल प्रक्रियाए ँअपनानी 
पड़ती थीीं जो त्रुटिप्रवण भी थीीं।

प्रभाव: यह परिवर््तन रिपोर््टििंग प्रक्रियाओ ं के स््वचालन को 
बढ़़ावा देता है तथा मैन््ययुअल हस््तक्षेप को समाप्त करता है। 
परिचालन ओवरहेड कम होता है और सभी विनियमित 
संस््थथाओ ंके लिए सांविधिक रिपोर््टििंग की दक्षता और स््थथिरता 
मेें सधुार आता है।

भाग II – हाल के वर्षषों मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक की प्रमुख 
विनियामकीय एवं पर््यवेक्षी पहलेें

बैैंकिग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 से अलग और पूरक, 
आरबीआई ने अपने स््ववायत्त विनियामकीय अधिकारोों का 
उपयोग करते हुए अनेक महत््वपूर््ण पहलेें की हैैं। ये पहलेें मुख््यतः 
अनुपालन सरलीकरण, पर््यवेक्षण सदुृढ़़ीकरण और वित्तीय 
स््थथिरता सनुिश्चित करने पर केें द्रित हैैं।

1. भारतीय रिज़र््व बैैंक परिपत्ररों का मास््टर निर्देशोों मेें व््ययापक 
समेकन

पृष्ठभूमि: दशकोों के दौरान आरबीआई ने हज़़ारोों परिपत्र, 
अधिसूचनाए ँ और दिशानिर्देश जारी किए जो अलग-अलग 
समय पर, अलग-अलग विषयोों पर और अलग-अलग श्रेणियोों 
की संस््थथाओ ंके लिए थे। इनमेें से कई परस््पर विरोधाभासी थे 
या परुाने हो चकेु थे। बैैंकोों और एनबीएफसी के अनुपालन 
अधिकारियोों को इन हज़़ारोों दस््ततावेज़ों को खंगालकर प्रासंगिक 
नियम खोजने पड़ते थे – यह प्रक्रिया अत््ययंत समय-साध््य, 
व््ययसाध््य और त्रुटिपूर््ण थी।

परिवर््तन: आरबीआई ने 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्ररों को 
244 स््पष्ट, कार््रवाई योग््य मास््टर निर्देशोों मेें समेकित किया है, 

साथ ही हज़़ारोों अप्रचलित नियमोों को निरस््त किया। यह 
समेकन 11 श्रेणियोों की विनियमित संस््थथाओ ं मेें किया गया: 
वाणिज््ययिक बैैंक, सहकारी बैैंक, एनबीएफसी, पेमेेंट बैैंक, लघ ु
वित्त बैैंक आदि।

विश्लेषण: यह उपाय बैैंकिग नियमन के इतिहास मेें एक 
ऐतिहासिक कदम है। इसकी तुलना किसी बड़़े पसु््तकालय मेें 
सभी बिखरी हुई पसु््तकोों को व््यवस््थथित रूप से वर्गीकृत और 
सूचीबद्ध करने से की जा सकती है। जब नियम स््पष्ट, सलुभ 
और अद्यतन होते हैैं, तो न केवल अनुपालन आसान होता है 
बल््ककि विनियामकीय मध््यस््थता (Regulatory Arbitrage) 
की गुंजाइश भी कम हो जाती है। विनियमित संस््थथाओ ं के 
कानूनी और अनुपालन विभागोों पर बोझ काफी कम हुआ है, 
जिससे उनके संसाधन मूल््य-वर््धक कार्ययों मेें लगाए जा सकते हैैं।

प्रभाव: विनियमित संस््थथाओ ं के पास अब हज़़ारोों बिखरे हुए 
परिपत्ररों के स््थथान पर नियमोों के लिए एक एकीकृत और 
प्रामाणिक स्रोत उपलब््ध हैैं। इससे अनुपालन प्रक्रिया सरल, 
पारदर्शी और लागत-प्रभावी बनी है। साथ ही, नई संस््थथाओ ं
और नए अनुपालन अधिकारियोों के लिए नियामकीय परिदृश््य 
को समझना अब बहुत सरल हो गया है।

2. गैर-बैैंकिग वित्तीय कंपनियोों के लिए सख््त विवकपूर््ण 
मानदंड

पृष्ठभूमि: भारत का एनबीएफसी क्षेत्र पिछले दो दशकोों मेें तेजी 
से विकसित हुआ है और अब यह देश की ऋण मध््यस््थता मेें 
एक महत््वपूर््ण भूमिका निभाता है। आईएल&एफएस (2018), 
डीएचएफएल (2019) और कुछ अन््य एनबीएफसी के संकट ने 
दर््शशाया कि अपर््ययाप्त पूंजी वाली एनबीएफसी प्रणालीगत जोखिम 
का स्रोत बन सकती हैैं। इन संकटोों के बाद आरबीआई ने 
एनबीएफसी विनियमन की व््ययापक समीक्षा की।

परिवर््तन: नई और मौजूदा एनबीएफसी के लिए न््ययूनतम 
निवल स््ववामित््व कोष (Net Owned Fund - NOF) की 
आवश््यकता `2 करोड़ से बढ़़ाकर `10 करोड़ कर दी गई। 
साथ ही आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए 'Scale Based 
Regulation' ढाँचा लागू किया जो एनबीएफसी को उनके 
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आकार और जोखिम के आधार पर चार वर्गगों मेें वर्गीकृत  
करता है।

विश्लेषण: परुानी `2 करोड़ की एनओएफ सीमा 1990 के 
दशक की थी और आज के बाज़़ार मेें नाममात्र की पूजँी वाली 
एनबीएफसी भी बड़़ी मात्रा मेें जनता से धन जटुाकर ऋण देती 
थीीं। `10 करोड़ की नई सीमा यह सनुिश्चित करती है कि केवल 
वित्तीय रूप से सशक्त संस््थथाए ँही ऋण मध््यस््थता मेें भाग लेें। 
Scale Based Regulation का दृष्टिकोण यह सनुिश्चित 
करता है कि बड़़ी और प्रणालीगत दृष्टि से महत््वपूर््ण एनबीएफसी 
पर अधिक कड़़े नियम लागू होों।

प्रभाव: यह उपाय एनबीएफसी क्षेत्र की सदुृढ़ता और स््थथिरता 
बढ़़ान के उद्देश््य से किया गया है। उच््च पूंजी आवश््यकताए ँयह 
सनुिश्चित करती हैैं कि केवल मजबूत और पर््ययाप्त पूंजीयकु्त 
संस््थथाए ँ ही ऋण मध््यस््थता करेें, जिससे प्रणालीगत जोखिम 
कम होता है और जनता का इन संस््थथाओ ंमेें विश्वास बढ़ता है।

3. शहरी सहकारी बैैंकोों (यूसीबी) हतेु सुदृढ़ पर््यवेक्षी एव ं
पीसीए रूपरखेा

पृष्ठभूमि: शहरी सहकारी बैैंक (यूसीबी) भारत के अर््ध-शहरी 
और शहरी क्षेत्ररों मेें छोटे व््ययापारियोों, कारीगरोों और वेतनभोगी 
वर््ग  को वित्तीय सेवाए ँप्रदान करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाते 
हैैं। हालाकँि, इनमेें से कई कमज़़ोर प्रशासन, अपर््ययाप्त पूंजी और 
खराब परिसंपत्ति गणुवत्ता की समस््ययाओ ं से ग्रस््त रहे हैैं। 
पीएमसी बैैंक (2019) जैसे बड़़े यूसीबी संकट ने स््पष्ट कर दिया 
कि पूर््ववर्ती पर््यवेक्षी ढाचँा (एसएएफ) पर््ययाप्त नहीीं था।

परिवर््तन: टियर 2 से टियर 4 के यूसीबी के लिए एक नया और 
उन््नत Prompt Corrective Action (पीसीए) ढाचँा लागू 
किया गया, जिसने पूर््ववर्ती Supervisory Action 
Framework (एसएएफ) का स््थथान लिया। यह ढाचँा मुख््यतः 
सिद््धाांत-आधारित है। पीसीए के ट्रिगर तीन प्रमुख मापदंडोों पर 
आधारित हैैं: (क) पूंजी पर््ययाप्तता (Capital – CRAR), (ख) 
परिसंपत्ति गणुवत्ता (Net NPA), और (ग) लाभप्रदता (Return 
on Assets) ।

विश्लेषण: पीसीए ढाचेँ की विशषता यह है कि यह पूर््व-निर््धधा रित 
वित्तीय मापदंडोों के उल््ललंघन पर स््वचालित रूप से पर््यवेक्षी 
हस््तक्षेप को सक्रिय करता है। एक नियम-आधारित, पूर््ववानुमेय 
पर््यवेक्षण व््यवस््थथा स््थथापित होती है। एसएएफ की तुलना मेें 
पीसीए के तहत हस््तक्षेप जल््ददी होता है जब बैैंक अभी भी सधुार 
योग््य स््थथिति मेें होता है, न कि तब जब स््थथिति बेकाबू हो जाए।

विभिन््न पीसीए स््तरोों पर आरबीआई द्वारा की जा सकन े
वाली कार््रवाइयाँ: लाभांश वितरण पर रोक, नई शाखाए ँ
खोलन पर प्रतिबंध, प्रबंधन परिवर््तन, पूंजी जटुाने का निर्देश, 
ऋण विस््ततार पर सीमाए,ँ और अंततः विलय/समामेलन तथा 
लाइसेेंस रद्दीकरण।

प्रभाव: नया ढाचँा परिभाषित ट्रिगर््स के आधार पर पहले और 
अधिक संरचित पर््यवेक्षी हस््तक्षेप की अनुमति देता है। यह 
संघर््षरत यूसीबी के वित्तीय स््ववास््थ््य को बहाल करने के लिए 
समय पर उपचारात््मक उपायोों की सवुिधा प्रदान करता है, 
जमाकर््तताओ ंकी सरुक्षा करता है और सहकारी बैैंकिग क्षेत्र की 
स््थथिरता सनुिश्चित करता है।

निष््कर््ष :

भारतीय रिज़र््व बैैंक की नियामकीय पहलेें – विशषकर 9,000 
से अधिक परिपत्ररों का 244 मास््टर निर्देशोों मेें समेकन, 
एनबीएफसी के लिए कड़़े पूंजी मानदंड, और यूसीबी के लिए 
उन््नत पीसीए ढाचँा–अनुपालन सरलीकरण और वित्तीय 
स््थथिरता की दिशा मेें ऐतिहासिक कदम हैैं।

विधायी और नियामकीय, दोनोों स््तरोों पर किए गए ये समन््ववित 
प्रयास भारत की बैैंकिग प्रणाली को अधिक लचीला, पारदर्शी 
और भविष््य-उन््ममुख बनाते हैैं। ये सधुार आर््थथिक विकास को 
सदुृढ़ आधार प्रदान करते हुए जमाकर््तताओ,ं निवेशकोों और 
वित्तीय प्रणाली के सभी हितधारकोों के हितोों की रक्षा सनुिश्चित 
करते हैैं। एक ऐसे समय मेें जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़़ी 
अर््थव््यवस््थथा बनन की दिशा मेें अग्रसर है, इस प्रकार के सधुार 
न केवल आवश््यक हैैं बल््ककि अपरिहार््य  भी हैैं।  
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फिनटके नवाचार: वित्तीय समावशेन एवं  
ग्राहक अनभुव मेें योगदान

भूमिका: वित्तीय समावेशन – लक्षष्य, भ्रम और यथार््थ

भारतीय आर््थथिक विमर््श मेें यदि पिछले एक दशक का कोई 
सर््ववाधि क प्रचलित शब््द रहा है, तो वह है– वित्तीय समावेशन । 
नीति-निर््ममाताओ ंके वक्तव््योों से लेकर बैैंकिग विज्ञापनोों तक, यह 
शब््द एक ऐसे आदर््श लक्षष्य के रूप मेें प्रस््ततुत किया गया है, मानो 
इसके प्राप्त होते ही आर््थथिक विषमता स््वतः समाप्त हो जाएगी। 
कितु प्रश्न यह है कि क््यया वित्तीय समावेशन केवल खाता खोलन 
या डिजिटल माध््यम से लेन-देन करने तक सीमित अवधारणा 
है, अथवा इसके निहितार््थ इससे कहीीं अधिक गहन, 
संरचनात््मक और मानवीय हैैं?

परतंु यहा ँएक बनुियादी भ्रम उत््पन््न हुआ। वित्तीय समावेशन 
को संरचनात््मक सधुार के बजाय संख््ययात््मक उपलब््धधि मेें 
परिवर््ततित कर दिया गया। कितने खाते खुले, कितने कार््ड  जारी 
हुए, कितने अनुप्रयोग डाउनलोड हुए, इन आकँड़ों को प्रगति 
का पर््ययाय मान लिया गया। परिणामस््वरूप, समावेशन का लक्षष्य 
कहीीं न कहीीं प्रवेश तक सिमट गया, जबकि सार््थक सहभागिता 
पीछे छूटती चली गई।

इसी संदर््भ मेें फिनटेक नवाचारोों का उदय हुआ। तकनीक-
आधारित वित्तीय सेवाओ ं ने यह दावा किया कि वे न केवल 
प्रणाली को तीव्र बनाएगँी, बल््ककि उन वर्गगों तक भी पहुचँेेंगी, 

जिन््हेें पारपंरिक बैैंकिग कभी पूर््ण  रूप से नहीीं जोड़ पाई। मोबाइल 
दूरसंचार, त््वरित भगुतान प्रणाली और कृत्रिम बदु्धिमत्ता, इन 
सभी ने वित्तीय सेवाओ ंको अभूतपूर््व  गति और विस््ततार प्रदान 
किया।

अतः इस लेख का उद्देश््य फिनटेक को न तो एक चमत््ककारी 
समाधान के रूप मेें प्रस््ततुत करना है, न ही केवल जोखिमोों का 
भय उत््पन््न करना। उद्देश््य है, विश्लेषण। यह समझना कि 
फिनटेक नवाचार वास््तव मेें किस हद तक वित्तीय समावेशन 
को गहन बनाते हैैं, ग्राहक अनुभव को मानवीय बनाते हैैं, और 
कहा ँवे नई प्रकार की असमानताओ ंको जन््म दे सकते हैैं।

यहीीं से हमारी यात्रा आरभं होती है -

तकनीक और वित्त के उस संगम की ओर, जो आज भारत की 
आर््थथिक दिशा को आकार दे रहा है।

1. फिनटक नवाचार: तकनीकी समाधान या वैचारिक 
परिवर््तन?

सामान््यतः फिनटेक को मोबाइल अनुप्रयोगोों, त््वरित भगुतान 
प्रणालियोों और डिजिटल मंचोों तक सीमित कर दिया जाता है। 
यह दृष्टि अधूरी ही नहीीं, भ्रामक भी है। वास््तव मेें फिनटेक केवल 
तकनीकी साधनोों का विस््ततार नहीीं, बल््ककि वित्तीय सोच की 
पनुर््रचना है। यह उस प्रश्न को चनुौती देता है कि वित्तीय सेवाए ँ
किसके लिए, किस गति से और किन शर्ततों पर उपलब््ध होनी 
चाहिए।

पारपंरिक बैैंकिग प्रणाली विश्वास, स््थथिरता और नियंत्रण के 
सिद््धाांतोों पर आधारित रही है। उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी 
रही, परतंु जोखिम-प्रबंधन और नियामकीय अनुशासन उसका 
बल रहा। इसके विपरीत फिनटेक नवाचार शीघ्रता, वैयक््‍ततीकरण 
और न््ययूनतम हस््तक्षेप के सिद््धाांत को केें द्र मेें रखता है। यहीीं से 
यह टकराव नहीीं, बल््ककि वैचारिक भिन््नता उत््पन््न होती है। 

आलोक पाठक 
वरिष्ठ प्रबधंक (सकंाय)

केनरा बैैंक, राचंी
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फिनटेक का मूल तर््क  यह है कि यदि प्रौद्योगिकी उपभोक्ता के 
दैनिक जीवन को सरल बना सकती है, तो वही वित्तीय सेवाओ ं
को भी सहज, सलुभ और तात््ककालिक क््योों नहीीं बना सकती। 
इस सोच ने वित्त को संस््थथान-केन्द्रित दृष्टिकोण से हटाकर 
ग्राहक-केन्द्रित बना दिया। अब उत््पपाद नहीीं, बल््ककि अनुभव 
प्राथमिक हो गया।

यह परिवर््तन केवल साधनोों का नहीीं, बल््ककि संबंधोों का भी है। 
जहा ँपहले ग्राहक को बैैंक तक आना पड़ता था, वहीीं अब वित्तीय 
सेवा स््वयं ग्राहक तक पहुचँन लगी है। पहचान, सत््ययापन, 
भगुतान और ऋण, सभी प्रक्रियाए ँस््थथान और समय की सीमाओ ं
से मुक्त होने लगी हैैं। यह परिवर््तन विशष रूप से उन वर्गगों के 
लिए महत््वपूर््ण सिद्ध हुआ, जिनके लिए बैैंक शाखा तक पहुचँना 
एक सामाजिक या आर््थथिक बाधा रहा है।

किन््ततु यहा ँ एक सूक्षष्म प्रश्न उभरता है। क््यया फिनटेक नवाचार 
वास््तव मेें समावेशन का विस््ततार कर रहा है, या केवल सवुिधा-
संपन््न वर्गगों के लिए सेवाओ ंको और अधिक परिष््ककृ त बना रहा 
है? यह प्रश्न इसलिए महत््वपूर््ण है, क््योोंकि तकनीक स््वयं तटस््थ 
नहीीं होती। वह उसी सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करती 
है, जिसमेें उसका प्रयोग होता है।

फिनटेक का वास््तविक नवाचार तब घटित होता है, जब तकनीक 
केवल दक्षता नहीीं, बल््ककि समता को भी बढ़़ावा द।े जब वह 
जोखिम का स््थथानांतरण केवल ग्राहक पर न थोपे, बल््ककि उसे 
समझने योग््य और प्रबधंनीय बनाए। जब वह वित्तीय निर््णयोों को 
सरल कर,े न कि उन््हेें अपारदर्शी एल््गगोरिद्म के पीछे छिपा द।े

अतः यह स््पष्ट है कि फिनटेक नवाचार को केवल तकनीकी 
समाधान मानना उसके महत््व को कम करके आकँना होगा। वह 
वास््तव मेें एक वैचारिक परिवर््तन है, वित्त को अधिकार के रूप 
मेें देखने की ओर, न कि विशषाधिकार के रूप मेें। कितु यह 
परिवर््तन स््वतः नहीीं होता। इसके लिए नीति, नियमन और 
नैतिकता तीनोों का संतुलन अनिवार््य है।

यहीीं से अगला और अधिक गहन प्रश्न जन््म लेता है, यदि 
फिनटेक इतना सक्षम है, तो फिर भारत मेें वित्तीय बहिष््करण 
क््योों बना हुआ है?

2. भारत की वित्तीय बहिष््ककृति : संरचनात््मक समस््यया या 
संस््थथागत विफलता?

भारत मेें वित्तीय बहिष््ककृति  को अक््सर पहुचँ की समस््यया के रूप 
मेें प्रस््ततुत किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि यदि बैैंक 
शाखाए,ँ खाते और डिजिटल माध््यम उपलब््ध करा दिए जाए,ँ 
तो समस््यया स््वतः समाप्त हो जाएगी। कितु यह दृष्टिकोण सतही 
है। वित्तीय बहिष््ककृति  केवल भौगोलिक दूरी या तकनीकी 
अनुपलब््धता का परिणाम नहीीं, बल््ककि गहराई से जड़ें जमाए हुए 
संरचनात््मक और संस््थथागत कारणोों की उपज है।

यहा ँयह समझना आवश््यक है कि वित्तीय प्रणाली विश्वास पर 
आधारित होती है। जब संस््थथाए ँजटिल भाषा, कठोर शर्ततों और 
दंडात््मक दृष्टिकोण के साथ कार््य करती हैैं, तो वे अनजाने मेें ही 
उन वर्गगों को बाहर कर देती हैैं, जो पहले से ही सामाजिक रूप 
से कमजोर हैैं। इस दृष्टि से वित्तीय बहिष््ककृति  केवल ग्राहक की 
असमर््थता नहीीं, बल््ककि संस््थथा की संवेदनहीनता का भी परिणाम 
रही है।

संस््थथागत विफलता का एक बड़़ा पक्ष यह भी रहा है कि लंबे 
समय तक वित्तीय उत््पपादोों को एकसमान दृष्टि से प्रस््ततुत किया 
गया। लघ ुबचतकर््तता , सीमांत कृषक और सूक्षष्म उद्यमी सभी के 
लिए लगभग समान शर्ततें, समान प्रक्रियाए ँऔर समान अपेक्षाए ँ
रखी गई।ं परिणामस््वरूप, जो इन मानकोों मेें शामिल नहीीं हो 
पाए, वे स््वतः ही प्रणाली से बाहर हो गए।

डिजिटल यगु मेें प्रवेश के बाद यह आशा जगी कि तकनीक इन 
बाधाओ ं को तोड़ देगी। कितु व््यवहार मेें यह देखा गया कि 
तकनीक ने कुछ परुानी समस््ययाओ ंको कम किया, तो कुछ नई 
चनुौतिया ँ भी जोड़ दीीं। डिजिटल पहचान और इलेक्ट्रॉनिक 
सत््ययापन ने प्रक्रियाओ ं को तेज़ बनाया, परतंु जिनके लिए 
तकनीक स््वयं एक जटिलता थी, उनके लिए यह एक नया 
अवरोध बन गई।

यह भी उल््ललेखनीय है कि वित्तीय बहिष््ककृति  केवल ग्रामीण 
समस््यया नहीीं है। शहरी क्षेत्ररों मेें भी प्रवासी श्रमिक, घरेलू कामगार 
और अस््थथायी रोजगार मेें लगे लोग औपचारिक वित्त से दूर रहे 
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हैैं। उनके पास आय तो है, परतंु स््थथिरता नहीीं; आवश््यकता तो 
है, परतंु संस््थथागत स््ववीकार््यता नहीीं। यह स््थथिति दर््शशाती है कि 
समस््यया केवल संरचना की नहीीं, बल््ककि दृष्टिकोण की भी है।

यहीीं पर फिनटेक नवाचारोों को एक संभावित समाधान के रूप 
मेें देखा गया। वैकल््पपिक आकँड़ों के माध््यम से ऋण-पात्रता का 
आकलन, सूक्षष्म लेन-देन आधारित सेवाए ँ और न््ययूनतम 
दस््ततावेज़़ीकरण इन सबन यह संकेत दिया कि संस््थथागत 
कठोरता को तोड़़ा जा सकता है। परतंु प्रश्न यह है कि क््यया यह 
बदलाव वास््तव मेें बहिष््करण को समाप्त कर रहा है, या केवल 
उसकी प्रकृति को बदल रहा है?

यदि कोई व््यक्ति प्रणाली मेें तो प्रवेश कर ले, परतंु ऊँची  
लागत, अपारदर्शी शर्ततों और सीमित शिकायत निवारण के 
कारण दीर््घकालिक रूप से असरुक्षित बना रहे, तो उसे 
समावेशन नहीीं कहा जा सकता। वास््तविक समावेशन तभी 
संभव है, जब व््यक्ति न केवल सेवा का उपभोक्ता बन, बल््ककि 
सशक्त भागीदार भी बन।

अतः भारत की वित्तीय बहिष््ककृति  को न तो केवल संरचनात््मक 
समस््यया कहकर टाला जा सकता है, न ही पूरी तरह संस््थथागत 
विफलता कहकर। यह दोनोों का सम््ममिलित परिणाम है। और 
इसी जटिल यथार््थ के भीतर फिनटेक को अपना मूल््य सिद्ध 
करना होगा। केवल पहुचँ बढ़़ाकर नहीीं, बल््ककि सहभागिता को 
अर््थपूर््ण  बनाकर।

यहीीं से अगला प्रश्न स््ववाभाविक रूप से उभरता है, क््यया फिनटेक 
वास््तव मेें इस बहिष््करण को तोड़न मेें सफल रहा है, या हमने 
उसकी उपलब््धधियोों को आवश््यकता से अधिक बढ़़ा-चढ़़ाकर 
प्रस््ततुत किया है?

3. फिनटक और वित्तीय समावेशन: उपलब््धधि, अतिशयोक्ति 
और अपूर््णता

फिनटेक नवाचारोों को लेकर सार््वजनिक विमर््श प्रायः उत््सवधर्मी 
रहा है। त््वरित भगुतान, डिजिटल ऋण, प्रत््यक्ष लाभ अंतरण 
और सूक्षष्म निवेश जैसे प्रयोगोों को वित्तीय समावेशन की 
ऐतिहासिक उपलब््धधि के रूप मेें प्रस््ततुत किया गया। इसमेें संदेह 

नहीीं कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओ ंकी पहुचँ को व््ययापक बनाया 
है, परतंु इस व््ययापकता की गहराई का विश्लेषण करना उतना ही 
आवश््यक है।

उपलब््धधियोों की बात करेें, तो यह स््पष्ट है कि तकनीक ने उन 
बाधाओ ंको काफी हद तक कम किया है, जिनके कारण पहले 
वित्तीय सेवाए ँसीमित वर्गगों तक सिमटी रहती थीीं। दूरस््थ क्षेत्ररों 
मेें रहने वाले नागरिक अब बिना शाखा जाए भगुतान कर सकते 
हैैं, बचत कर सकते हैैं और सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते 
हैैं। छोटे व््ययापारियोों और असंगठित क्षेत्र के कामगारोों के लिए 
डिजिटल लेन-देन ने नकदी-आधारित निर््भरता को घटाया है। 
यह परिवर््तन मात्र सवुिधा नहीीं, बल््ककि वित्तीय व््यवहार मेें 
अनुशासन का संकेत भी है।

विशष रूप से ऋण क्षेत्र मेें फिनटेक ने वैकल््पपिक दृष्टिकोण 
प्रस््ततुत किया है। पारपंरिक ऋण-आकलन जहा ँ स््थथायी आय 
और औपचारिक दस््ततावेज़ों पर निर््भर था, वहीीं फिनटेक ने लेन-
देन के पैटर््न , भगुतान इतिहास और व््यवहारगत संकेतोों के 
आधार पर निर््णय लेने का मार््ग  खोला। इससे उन व््यक्तियोों को 
भी औपचारिक ऋण तक पहुचँ मिली, जो पहले इस दायरे से 
बाहर थे। यह निस््ससंदेह एक महत््वपूर््ण उपलब््धधि है।

किन््ततु यहीीं से अतिशयोक्ति की समस््यया आरभं होती है। वित्तीय 
समावेशन को केवल प्रवेश के आकँड़ों से मापा जाने लगा। यह 
मान लिया गया कि यदि कोई व््यक्ति डिजिटल प्रणाली से जडु़ 
गया है, तो वह सशक्त भी हो गया है। जबकि वास््तविकता यह है 
कि प्रणाली मेें प्रवेश और उसमेें सरुक्षित बन रहना, दोनोों अलग-
अलग बातेें हैैं।

अनेक मामलोों मेें यह देखा गया कि डिजिटल ऋण सवुिधाए ँ
तत््ककाल तो हैैं, परतंु उनकी शर्ततें जटिल और लागत अपेक्षाकृत 
अधिक होती है। सीमित वित्तीय साक्षरता वाले उपभोक्ता अक््सर 
जोखिम को पूरी तरह समझे बिना निर््णय ले लेते हैैं। 
परिणामस््वरूप, ऋण-सलुभता सशक््‍ततीकरण के स््थथान पर 
दबाव और असरुक्षा का कारण बन सकती है। इस स््थथिति मेें 
फिनटेक का योगदान समावेशन से अधिक संवेदनशीलता के 
स््थथानांतरण जैसा प्रतीत होता है।
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एक अन््य अपूर््णता शिकायत निवारण और उत्तरदायित््व से 
जडु़़ी है। पारपंरिक संस््थथानोों मेें कम-से-कम एक दृश््य संरचना 
होती है, जहा ँ ग्राहक अपनी समस््यया लेकर जा सकता है। 
डिजिटल मंचोों पर यह संबंध अधिक अमूर््त  हो जाता है। यदि 
तकनीकी त्रुटि या अनुचित व््यवहार हो, तो कमजोर वर््ग  के 
उपभोक्ता के पास सीमित विकल््प बचते हैैं। इस प्रकार समावेशन 
की प्रक्रिया मेें सरुक्षा का पक्ष कई बार पीछे छूट जाता है।

यह भी ध््ययान देने योग््य है कि फिनटेक समाधान प्रायः उसी वर््ग 
के लिए सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैैं, जो पहले से कुछ हद 
तक प्रणाली से जडु़़े होते हैैं। जिनके पास स््ममार््ट  उपकरण, 
साक्षरता और स््थथिर संपर््क  है, वे तकनीक का लाभ उठा पाते हैैं। 
इसके विपरीत, सबसे हाशिये पर खड़़े व््यक्ति के लिए यह यात्रा 
आज भी कठिन बनी हुई है। इस दृष्टि से फिनटेक ने असमानता 
को पूरी तरह समाप्त नहीीं किया, बल््ककि कुछ स््थथितियोों मेें उसे 
नए रूप मेें पनुर्संरचित किया है।

यह कहना अनुचित होगा कि फिनटेक असफल रहा है। वह न 
तो पूर््ण  समाधान है, न ही मात्र एक छलावा। वह एक संभावना 
है, जिसकी दिशा इस बात पर निर््भर करती है कि उसे किस 
उद्देश््य और किस संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाता है। 
यदि नीति और नियमन केवल नवाचार को बढ़़ावा देने तक 
सीमित रहेें, तो समावेशन अधूरा रहेगा। परतंु यदि नवाचार को 
सामाजिक उत्तरदायित््व से जोड़़ा जाए, तो वही तकनीक 
समावेशी विकास का सशक्त माध््यम बन सकती है।

इस संदर््भ मेें एक संक्षिप्त कितु सारगर््भभित विचार पर््ययाप्त है;

सुविधा तभी सार््थक है, जब वह सुरक्षा और समझ के साथ 
आए।

आखिरकार, वित्तीय समावेशन का मूल््ययाांकन तब तक अधूरा 
है, जब तक हम यह न समझेें कि ग्राहक स््वयं इस परिवर््तन को 
कैसे अनुभव कर रहा है।

4. ग्राहक अनुभव का पुनर््परिभाषण: सुविधा नहीीं, विश्वास 
की पुनर््स्थथापना

फिनटेक नवाचारोों ने जिस अवधारणा को सबसे अधिक बदला 
है, वह है ग्राहक अनुभव। कितु इस परिवर््तन को प्रायः एकरेखीय 

दृष्टि से देखा गया। मानो अनुभव का अर््थ केवल शीघ्रता, 
सहजता और न््ययूनतम औपचारिकता हो। कुछ क्षणोों मेें भगुतान, 
कुछ ही चरणोों मेें ऋण और किसी भी समय उपलब््ध सेवाए,ँ 
इन््हेें ही बेहतर ग्राहक अनुभव का प्रमाण मान लिया गया। 
वास््तव मेें यह दृष्टि अनुभव की गहराई को नहीीं, केवल उसकी 
सतह को स््पर््श करती है।

ग्राहक अनुभव का वास््तविक अर््थ सवुिधा से कहीीं आगे जाकर 
विश्वास से जडु़ता है। वित्तीय सेवाए ँव््यक्ति के जीवन की स््थथिरता, 
सरुक्षा और भविष््य-निर््ममाण से संबंधित होती हैैं। अतः इन 
सेवाओ ंके साथ जडु़़ा अनुभव केवल सहज नहीीं, बल््ककि आश्वस््त 
करने वाला भी होना चाहिए। यदि सवुिधा तो उपलब््ध हो, परतं ु
उसके साथ अनिश्चितता और भय जडु़़ा हो, तो ऐसा अनुभव 
सशक््‍ततीकरण के स््थथान पर असरुक्षा उत््पन््न करता है।

डिजिटल मंचोों पर निर््णय स््वचालित प्रणालियोों द्वारा लिए जाते 
हैैं। यह दक्षता का प्रतीक है, परतंु पारदर््शशिता का नहीीं। जब 
किसी ग्राहक को यह ज्ञात न हो कि उसके वित्तीय व््यवहार का 
मूल््ययाांकन कैसे किया जा रहा है, या किसी निर््णय के पीछे कौन-
सा तर््क  कार््यरत है, तो अनुभव सहज होते हुए भी आश्वस््त नहीीं 
रह पाता। सवुिधा का आकर््षण क्षणिक होता है, परतंु विश्वास का 
क्षरण दीर््घकालिक प्रभाव छोड़ता है।

ग्राहक अनुभव का एक अत््ययंत महत््वपूर््ण पक्ष उत्तरदायित््व से 
जडु़़ा है। तकनीकी त्रुटि, अनधिकृत लेन-देन या प्रणालीगत 
विफलता की स््थथिति मेें यह स््पष्ट होना चाहिए कि उत्तरदायी 
कौन है। कितु अनेक डिजिटल व््यवस््थथाओ ं मेें उत्तरदायित््व 
बिखर जाता है। इस बिखराव का भार अंततः ग्राहक पर पड़ता 
है, विशषतः उस ग्राहक पर, जो पहले से ही आर््थथिक और 
सामाजिक रूप से कमजोर है।

यह भी ध््ययान देने योग््य है कि ग्राहक अनुभव सभी के लिए 
समान नहीीं होता। जिनके पास तकनीकी समझ, संसाधन और 
विकल््प हैैं, उनके लिए डिजिटल सवुिधा अनुभव को सकारात््मक 
बनाती है। परतंु जिनके लिए तकनीक स््वयं एक चनुौती है, 
उनके लिए यही सवुिधा भय और भ्रम का कारण बन सकती है। 
इस प्रकार फिनटेक-आधारित ग्राहक अनुभव कई बार समावेशन 
के स््थथान पर नई असमानता को जन््म देता है।
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सार््थक ग्राहक अनुभव वह है, जिसमेें सवुिधा के साथ स््पष्टता 
हो, गति के साथ सरुक्षा हो और स््वचालन के साथ मानवीय 
हस््तक्षेप की संभावना बनी रहे। ग्राहक को केवल सेवाओ ंका 
उपयोगकर््तता  नहीीं, बल््ककि निर््णय प्रक्रिया का जागरूक सहभागी 
बनाना ही अनुभव की परिपक््व अवस््थथा है।

संक्षेप मेें कहा जा सकता है कि फिनटेक ने ग्राहक अनुभव को 
सरल तो बनाया है, परतंु उसे मानवीय बनाना अभी शेष है। जब 
तक सवुिधा और विश्वास के बीच संतुलन स््थथापित नहीीं होता, 
तब तक ग्राहक अनुभव अधूरा ही रहेगा – चाहे तकनीक कितनी 
ही उन््नत क््योों न हो।

5. बैैंक और फिनटक: प्रतिस््पर््धधा का मिथक और सहयोग 
की अनिवार््यता

फिनटेक के उदय के साथ ही एक धारणा तीव्रता से प्रचलित हुई 
कि यह पारपंरिक बैैंकिग व््यवस््थथा के लिए एक चनुौती ही नहीीं, 
बल््ककि उसका विकल््प भी बन सकता है। इस धारणा ने बैैंक 
बनाम फिनटेक का एक कृत्रिम द्वंद्व रचा, मानो दोनोों एक-दूसर े
के अस््ततित््व के प्रतिद्वंद्वी होों। कितु यह दृष्टिकोण न केवल अधूरा 
है, बल््ककि यथार््थ से भी दूर है। वस््ततुतः बैैंक और फिनटेक के 
बीच संबंध प्रतिस््पर््धधा  से अधिक पूरकता का है।

पारपंरिक बैैंकिग व््यवस््थथा की शक्ति उसकी संस््थथागत स््थथिरता, 
व््ययापक ग्राहक आधार, नियामकीय अनुभव और दीर््घकालिक 
विश्वास मेें निहित है। बैैंक केवल वित्तीय सेवा प्रदाता नहीीं, बल््ककि 
सामाजिक-आर््थथिक ढाचेँ के एक महत्तत्वपूर््ण स््ततंभ रहे हैैं। दूसरी 
ओर, फिनटेक की शक्ति उसकी नवोन््ममेषी क्षमता, तकनीकी 
लचीलापन और ग्राहक-केें द्रित दृष्टिकोण मेें निहित है। दोनोों की 
क्षमताए ँभिन््न हैैं, परतंु परस््पर विरोधी नहीीं।

यदि फिनटेक को बैैंकिग का विकल््प मान लिया जाए, तो यह 
मान लेना होगा कि वित्तीय व््यवस््थथा केवल तकनीकी दक्षता से 
संचालित हो सकती है। यह एक जोखिमपूर््ण मान््यता है। वित्तीय 
तंत्र को केवल गति नहीीं, बल््ककि विश्वसनीयता, उत्तरदायित््व 
और नियामकीय संतुलन की भी आवश््यकता होती है। इन क्षेत्ररों 
मेें बैैंकिग संस््थथाओ ंकी भूमिका आज भी अपरिहार््य  है।

वास््तविक चनुौती वहा ँउत््पन््न होती है, जहा ँबैैंक नवाचार से 
कतराते हैैं और फिनटेक नियमन को बाधा मानता है। इस 
टकराव मेें सबसे अधिक हानि ग्राहक की होती है। इसके 
विपरीत, जहा ँ दोनोों के बीच सहयोग स््थथापित होता है, वहा ँ
वित्तीय सेवाए ँअधिक समावेशी, सरुक्षित और प्रभावी बनती हैैं। 
तकनीकी नवाचार यदि संस््थथागत अनुभव से जडु़ जाए, तो 
उसका सामाजिक प्रभाव कई गनुा बढ़ सकता है।

सहयोग का यह मॉडल इस तथ््य को स््ववीकार करता है कि 
फिनटेक ग्राहक अनुभव को सरल बना सकता है, जबकि बैैंक 
उस अनुभव को दीर््घकालिक सरुक्षा प्रदान कर सकते हैैं। बैैंक 
फिनटेक को अपनी पहुचँ, पूजँी और विश्वास का आधार देते हैैं, 
और फिनटेक बैैंकोों को गति, नवाचार और लचीलापन प्रदान 
करता है। यह संबंध शून््य-योग का नहीीं, बल््ककि साझा मूल््य 
सजृन का है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन जैसे जटिल लक्षष्य को कोई 
एक इकाई अकेले प्राप्त नहीीं कर सकती। इसके लिए तकनीकी 
समाधान के साथ-साथ संस््थथागत संवेदनशीलता, नीति-समर््थन 
और सामाजिक उत्तरदायित््व की आवश््यकता होती है। फिनटेक 
यदि बैैंकोों से पथृक होकर कार््य करता है, तो वह सीमित प्रभाव 
वाला समाधान बन जाता है। वहीीं, बैैंक यदि फिनटेक को केवल 
बाहरी चनुौती मानते हैैं, तो वे स््वयं को प्रासंगिक बनाए रखने मेें 
पिछड़ सकते हैैं।

यह भी ध््ययान रखना आवश््यक है कि नियमन कोई बाधा नहीीं, 
बल््ककि विश्वास की संरचना है। फिनटेक को यदि दीर््घकालिक 
प्रभाव उत््पन््न करना है, तो उसे इस संरचना के भीतर ही 
नवाचार करना होगा। बैैंक इस संदर््भ मेें केवल नियंत्रक नहीीं, 
बल््ककि मार््गदर््शक की भूमिका निभा सकते हैैं। यह सहयोग 
वित्तीय व््यवस््थथा को न केवल आधनुिक बनाता है, बल््ककि उसे 
अधिक मानवीय भी बनाता है।

अतः यह स््पष्ट है कि बैैंक और फिनटेक के बीच प्रतिस््पर््धधा  का 
विमर््श एक मिथक से अधिक कुछ नहीीं। वास््तविक आवश््यकता 
सहयोग की है, ऐसा सहयोग जो तकनीक की तीव्रता और 
संस््थथा की स््थथिरता, दोनोों को एक साथ साध सके। जब तक यह 
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संतुलन स््थथापित नहीीं होता, तब तक न फिनटेक अपने उद्देश््य 
को पूर््ण  कर पाएगा, न ही बैैंकिग व््यवस््थथा अपने सामाजिक 
दायित््व को।

यहीीं से विमर््श अपने सबसे संवेदनशील चरण मेें प्रवेश करता है,  
जहा ँतकनीकी प्रगति के साथ जडु़़े जोखिम, नैतिक प्रश्न और 
नियामकीय दायित््व सामने आते हैैं।

6. जोखिम, नैतिकता और विनियमन : तकनीकी प्रगति की 
मानवीय कीमत

तकनीकी प्रगति को प्रायः निष््पक्ष और मूल््य-निरपेक्ष मान लिया 
जाता है, मानो वह केवल दक्षता और सवुिधा का साधन हो। 
कितु जब तकनीक वित्तीय निर््णयोों को प्रभावित करने लगे, तब 
यह मान््यता टिक नहीीं पाती। फिनटेक नवाचारोों ने जहा ँ एक 
ओर वित्तीय सेवाओ ंको तीव्र और सलुभ बनाया है, वहीीं दूसरी 
ओर उन््होोंने जोखिम, नैतिकता और उत्तरदायित््व से जडु़़े ऐसे 
प्रश्न खड़़े किए हैैं, जिन््हेें अनदेखा करना दीर््घकालिक रूप से 
घातक सिद्ध हो सकता है।

एक अन््य महत्तत्वपूर््ण जोखिम डिजिटल साक्षरता से जडु़़ा है। 
तकनीकी समाधान उन लोगोों के लिए सहज प्रतीत होते हैैं, जो 
पहले से ही डिजिटल संसार मेें अभ््यस््त हैैं। परतंु जिनके लिए 
तकनीक एक नई और जटिल भाषा है, उनके लिए यही समाधान 
भ्रम और भय का कारण बन सकते हैैं। यदि वित्तीय सेवाए ँकेवल 
उन््हीीं के लिए सरुक्षित रह जाए,ँ जो तकनीक को समझते हैैं, तो 
समावेशन का उद्देश््य स््वयं विरोधाभासी हो जाता है।

नियमन की भूमिका इसी बिंद ु पर निर््णणायक हो जाती है।  
नियमन को अक््सर नवाचार का विरोधी माना जाता है,  
जबकि वास््तव मेें वह विश्वास की आधारशिला है। बिना स््पष्ट 
नियमोों के तकनीकी प्रगति अल््पकालिक लाभ तो दे सकती है, 
परतंु दीर््घकालिक स््थथिरता नहीीं। नियमन का उद्देश््य नवाचार 
को रोकना नहीीं, बल््ककि उसे सामाजिक हितोों के अनुरूप दिशा 
देना है।

यहा ँएक सूक्षष्म संतुलन आवश््यक है। अत््यधिक कठोर नियमन 
नवाचार को बाधित कर सकता है, जबकि अत््यधिक शिथिल 

दृष्टिकोण उपभोक्ता को असरुक्षित बना सकता है। इस संतुलन 
की अनुपस््थथिति मेें फिनटेक या तो अविश्वसनीय बन जाएगा, या 
अनुत्तरदायी। नियमन का वास््तविक मूल््य तभी है, जब वह 
ग्राहक की सरुक्षा, पारदर््शशिता और उत्तरदायित््व को सनुिश्चित 
करे, बिना नवाचार की संभावनाओ ंको कुचल।

निष््कर््ष: फिनटक-समावेशी भारत का सेतु या नई असमानता 
का स्रोत?

फिनटेक नवाचारोों ने भारतीय वित्तीय परिदृश््य को जिस तीव्रता 
से बदला है, वह अभूतपूर््व  है। कुछ ही वर्षषों मेें वित्तीय सेवाए ँ
भौतिक संस््थथानोों की सीमाओ ंसे मुक्त होकर व््यक्ति के हाथ मेें 
आ गई हैैं। यह परिवर््तन अपने आप मेें न तो पूर््णतः सकारात््मक 
है, न ही पूर््णतः नकारात््मक। इसका वास््तविक मूल््ययाांकन इस 
बात पर निर््भर करता है कि हम फिनटेक को साध््य मानते हैैं या 
केवल साधन।

यदि फिनटेक को समावेशन का अंतिम उत्तर मान लिया  
जाए, तो यह एक गंभीर भ््राांति होगी। तकनीक सामाजिक 
असमानताओ ं को स््वतः समाप्त नहीीं कर सकती। वह केवल 
उन््हेें प्रतिबिंबित करती है और कभी-कभी नए रूप मेें पनुः 
निर््ममित भी करती है। जिस समाज मेें शिक्षा, डिजिटल साक्षरता 
और आर््थथिक स््थथिरता असमान रूप से वितरित हैैं, वहा ँतकनीक 
आधारित वित्तीय समाधान भी उसी असमानता के साथ कार््य 
करेेंगे।

इसके बावजूद फिनटेक की संभावनाओ ं को नकारा नहीीं  
जा सकता। उसने यह सिद्ध किया है कि वित्तीय सेवाए ँ 
अनिवार््य रूप से जटिल और अपारदर्शी नहीीं होनी चाहिए। 
उसने यह भी दिखाया है कि संस््थथागत कठोरता को चनुौती दी 
जा सकती है और ग्राहक अनुभव को मानवीय बनाया जा  
सकता है। परतंु यह संभावना तभी साकार होगी, जब नवाचार 
को विवेक, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित््व के साथ 
जोड़़ा जाए।

इस पूरे विमर््श का केें द्रीय निष््कर््ष यह है कि फिनटेक को अकेले 
नहीीं छोड़़ा जा सकता। उसे नीति, नियमन और संस््थथागत 
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सहयोग की आवश््यकता है। बैैंक, फिनटेक और नियामक – इन 
तीनोों के बीच संतुलन ही समावेशन की वास््तविक कंुजी है। जहा ँ
बैैंक स््थथायित््व और विश्वास प्रदान करते हैैं, वहीीं फिनटेक 
नवाचार और लचीलापन; और नियमन इन दोनोों को सामाजिक 
हितोों की दिशा मेें संयोजित करता है।

ग्राहक के दृष्टिकोण से देखेें, तो फिनटेक तभी सार््थक है, जब वह 
सवुिधा के साथ सरुक्षा, गति के साथ स््पष्टता और स््वचालन के 
साथ मानवीय संवेदनशीलता प्रदान करे। वित्तीय समावेशन का 
उद्देश््य केवल प्रणाली मेें प्रवेश नहीीं, बल््ककि गरिमापूर््ण और 
सरुक्षित सहभागिता है। यदि तकनीक इस उद्देश््य को पूरा करती 
है, तो वह सेतु बनती है; अन््यथा वह एक नई विभाजन रेखा 
खीींच देती है।

अंततः प्रश्न फिनटेक की क्षमता का नहीीं, बल््ककि हमारी दृष्टि का 
है। क््यया हम तकनीक को केवल दक्षता का उपकरण मानते हैैं, 
या सामाजिक उत्तरदायित््व का माध््यम? उत्तर इसी प्रश्न मेें 
निहित है। यदि फिनटेक को समावेशी सोच के साथ अपनाया 
गया, तो वह भारत की आर््थथिक यात्रा को अधिक संतुलित और 
न््ययायसंगत बना सकता है। यदि नहीीं, तो वह सवुिधा के आवरण 
मेें नई असमानताओ ंको जन््म दे सकता है।

इस प्रकार फिनटेक नवाचार न तो स््वतः समाधान है, न ही 
समस््यया। वह एक अवसर है – ऐसा अवसर, जिसे समझदारी, 
संवेदनशीलता और विवेक के साथ साधा जाए, तभी वह वास््तव 
मेें वित्तीय समावेशन और बेहतर ग्राहक अनुभव का माध््यम  
बन पाएगा।  
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ब््ललू इकोनॉमी : अवधारणा, अवसर और अवरोध

भारत के लिए, ब््ललू इकोनॉमी अत््ययंत महत््वपूर््ण है। भारत के 9 
राज््य और 4 केें द्र शासित प्रदशेोों मेें स््थथित 74 जिल समदु्री सीमा 
से जडु़़े हैैं। भारत के पास 11,098 किलोमीटर लंबा समदु्री तट 
और 24 लाख वर््ग किलोमीटर का विशष आर््थथिक क्षेत्र (EEZ) है, 
जिसके जरिये भारत समदु्री ससंाधनोों के सतत उपयोग से 5 
ट्रिलियन डॉलर की अर््थव््यवस््थथा बनन का लक्षष्य पूरा कर सकता 
है। ब््ललू इकोनॉमी एक तरफ अर््थव््यवस््थथा को गतिशील बनाने का 
सअुवसर है तो दूसरी ओर, इससे समदु्री पारिस््थथितिकी तंत्र पर 
अतिशोषण, प्रदूषण, आवास-हानि और जलवाय-ुपरिवर््तन के 
खतरोों के कारण चितंा का विषय भी है।

1. ब््ललू इकोनॉमी की अवधारणा

“ब््ललू इकोनॉमी” आज समुद्री और तटीय देशोों के सतत विकास 
का केें द्रीय स््ततंभ बन चकुी है। वर््ल््ड  बैैंक के अनुसार, “ब््ललू 
इकोनॉमी समुद्री संसाधनोों के सतत उपयोग के माध््यम से 
आर््थथिक वृद्धि, रोजगार सृजन और आजीविका सुधार का वह 
मॉडल है, जिसमेें महासागरीय पारिस््थथितिकी तंत्र की रक्षा 
सर्वोपरि रहती है।” अर््थथात, यह समुद्री संसाधनोों का ऐसा सतत 
उपयोग है जो आर््थथिक विकास और रोजगार बढ़़ान के साथ-
साथ महासागरोों के स््ववास््थ््य को भी सरुक्षित रखे। सतत 

विकास लक्षष्य 14 (SDG 14) सभी देशोों के लिए समुद्री 
संसाधनोों के संरक्षण के लक्षष्य निर््धधा रित करता है और इसी के 
तहत ब््ललू इकोनॉमी की अवधारणा दनुिया भर मेें लोकप्रिय  
हुई है।

2. भारत के लिए ब््ललू इकोनॉमी का आर््थथिक महत्तत्व

भारत की लगभग 4% GDP समुद्री अर््थव््यवस््थथा से आती है। 
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़़ा मत््स््य उत््पपादक और समुद्री 
कृषि के क्षेत्र मेें दूसरा सबसे बड़़ा उत््पपादक देश है, जिस पर 
लगभग 3 करोड़ लोग आजीविका के लिए निर््भर करते हैैं। मात्रा 
की दृष्टि से हमारे कुल व््ययापार का 95% और मूल््य की दृष्टि स े
लगभग 75% समुद्री मार््ग से होता है। स््पष्ट है कि समुद्री 
यातायात हमारे देश की अर््थव््यवस््थथा का अपरिहार््य  अंग है। 

ब््ललू इकोनॉमी के विकास से समुद्रतटीय समुदायोों के लिए 
रोजगार निर््ममाण होगा, सामुद्रिक पारिस््थथितिकी तंत्र की रक्षा 
होगी और वैश्विक समुद्री क्षेत्र मेें भारत की स््थथिति और मजबूत 
होगी। भारत की रणनीतिक स््थथिति अरब सागर, बंगाल की 
खाड़़ी और हिंद महासागर के बीच होने के कारण– व््ययापार, 
ऊर््जजा-सरुक्षा और सामरिक हितोों के लिए ब््ललू इकोनॉमी अत््ययंत 
महत््वपूर््ण है। भारतीय संदर््भ मेें यह अवधारणा आत््मनिर््भर 
भारत, सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030,  
मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, और SDG-14 के साथ 
घनिष्ठ रूप से जडु़़ी है। सरल शब््दोों मेें, ब््ललू इकोनॉमी देश के लिए 
सवुर््णणिम अवसर प्रदान करती है और साथ ही, सामुद्रिक 
इकोलॉजी को संरक्षित रखने की पारिस््थथितिक ज़़िम््ममेदारी भी 
देती है।

निधि चौधरी, आईएएस
निदेशक 

राष्ट्रीय आधुनिक कला सगं्रहालय, मुबंई
* लेखिका भारतीय रिज़र््व बैैंक की पूर््व स््टटाफ सदस््य हैैं।

"मेर ेलिए, भारत के झडें मेें नीला चक्र या पहिया नीली क््राांति, या समुद्री अर््थव््यवस््थथा की क्षमता का प्रतिनिधित््व करता है।...  
जब समुद्र सभी के लिए सुरक्षित, सरंक्षित और मुक्त होोंगे, तभी सबका विकास होगा।” 

- माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेेंद्र मोदी
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3.3	 तटीय और समदु्री पर््यटन- भारत के समदु्र-तट मेें बैकवॉटर 
पर््यटन मेें अद्भुत सभंावनाए ँहैैं किन््ततु पर््यटन विकास मेें किसी भी 
तटीय प्रदशे की carrying capacity को अवश््य ध््ययान मेें रखना 
चाहिए अक््टटूबर 2025 के आकँड़ों के अनसुार, भारत मेें कुल 18 
समदु्री तटोों को ब््ललू फ््ललैग प्रमाणपत्र मिल चकुा है। यह प्रमाणन 
डेनमार््क  स््थथित एक अतंर््रराष्ट्रीय ससं््थथा के द्वारा किया जाता है

3.4	 अपतटीय नवीकरणीय ऊर््जजा- इसके अतंर््गत अपतटीय 
पवन ऊर््जजा (Offshore Wind), ज््ववार/तरगं (tidal) ऊर््जजा, 
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), इत््ययादि 
आते हैैं। एस.बोोंथू की एक रिपोर््ट  के अनसुार भारत मेें सवेंदनशील 
तटीय क्षेत्ररों के व््यतिरिक्त क्षेत्र मेें पवन ऊर््जजा की सभंावना 3941 
GW है। ब््ललू इकोनॉमी के अतंर््गत नवीकरणीय ऊर््जजा उत््पपादन के 
लिए योग््य क्षेत्ररों की लीज दनेे के नियम बनाना, इस क्षेत्र का 
विनियमन, निवेशकोों को ऊर््जजा उत््पपादन के लिए प्रेरित करना 
इत््ययादि आवश््यक होगा।

3.5	 समदु्री जैव-प्रौद्योगिकी- समदु्री पौधोों और जीवोों से औषधीय 
अनसुधंान किए जा सकते हैैं तथा अनेक जैव-उत््पपाद बनाए जा 
सकते हैैं। ये भविष््य के उच््च-मूल््य वाले क्षेत्र हैैं, परतं ुइसके लिए 
जैव ससंाधनोों के न््ययायपूर््ण लाभ-साझाकरण और शोध-सरंचना 
आवश््यक है। प्रधानमंत्री मत््स््य सम््पदा योजना (PMMSY) जैसी 
योजनाए ँसमदु्री जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़़ावा द ेरही हैैं। वैज्ञानिकोों 
का मानना है कि समदु्री गहराईयोों मेें मनषु््य की मौजूदा सभी 
बीमारियोों का इलाज उपलब््ध है, आवश््यकता है उचित निवेश 
और सही सशंोधन की।

3.6	 रणनीतिक और सरुक्षा आयाम- भारत की SAGAR 
नीति- “क्षेत्र मेें सभी के लिए सरुक्षा और विकास” का ध््ययेय 
रखती है क््योोंकि समदु्री सरुक्षा, व््ययापार, ऊर््जजा प्रवाह और मत््स््य-
क्षेत्र सभी एक-दूसर े से जडु़़े हैैं। इंडो-पेसिफिक क्षेत्र मेें IORA 
(Indian Ocean Rim Organisation) तथा Indian Ocean 
Naval Symposium (IONS) के अतंर््गत की गई साझेदारी 
भारत की ब््ललू इकोनॉमी को मजबूती दतेी है। हाल ही मेें, जी-20 
मेें भी ब््ललू इकोनॉमी के रणनीतिक और सरुक्षा आयाम को बहुत 
महत््व दिया गया था।

3.	 भारत की ब््ललू इकोनॉमी के प्रमुख क्षेत्र (Sectoral 
Potential)

एक अत््ययंत विशाल समुद्री तट व EEZ, बहुत बड़़ी जनसंख््यया 
की आजीविका का आधार तथा अंतर््रराष्ट्रीय व््ययापार की मुख््य 
धरुी होने के कारण भारतीय अर््थव््यवस््थथा के लिए ब््ललू इकोनॉमी 
का विशष महत््व है जिसकी विवेचना नीचे की गई है-

3.1	मत््स््य-क्षेत्र और जलीय कृषि- भारत आज दनुिया का 
दूसरा सबसे बड़़ा मत््स्ययोपादक तथा जलीय कृषि मेें तीसरा 
सबसे बड़़ा उत््पपादक देश है। तथापि भारतीय कृषि की तरह ही, 
इस क्षेत्र मेें भी उत््पपादकता बहुत कम है। प्रति व््यक्ति उत््पपादन 
की दृष्टि से भारत बहुत पीछे है। भारत ने अब तक लगभग 50 
nautical mile क्षेत्र का ही अधिक दोहन किया है और उसके 
परे उपलब््ध EEZ मेें मत््स््यपालन का विस््ततार नहीीं हुआ है। 
स््पष्ट है कि तटीय जल-क्षेत्र मेें अतिशोषण हो चकुा है, जबकि 
गहरे समुद्री संसाधनोों का उपयोग अभी बहुत कम है।

3.2	 बदंरगाह, शिपिगं और समदु्री लॉजिस््टटिक््स- भारत मेें 13 
मखु््य और 205 गौण बदंरगाह है जहा ँ से दशे का 95 प्रतिशत 
व््ययापार मात्रा की दृष्टि से होता है। यह क्षेत्र विशाल निवेश और 
रोजगार सजृन की क्षमता रखता है। भारत सरकार की योजनाओ ं
सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमतृकाल 
विजन 2047 इत््ययादि का उद्देश््य बदंरगाह सवुिधाओ ंका विस््ततार 
तथा समदु्री लॉजिस््टटिक््स की क्षमताओ ं को बढ़़ाना है जिसे 
चित्रात््मक रूप मेें नीचे दिखाया गया है।

“ग्रीन पोर््टट््स” और 
स््वच््छ ईधंनतटीय शिपिगं को 

बढ़़ावा
लॉजिस््टटिक््स 
लागत मेें कमी

बदंरगाहोों का 
आधनुिकीकरण
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4. पारिस््थथितिक और सामाजिक खतर े(Threats)

ब््ललू इकोनॉमी मेें महासागर की तरह अपार आर््थथिक अवसर 
उपलब््ध है परतूं सागर की तरह वह खतरनाक भी हो सकती है। 
जिनको विस््ततार से नीचे समझाया गया है-

4.1	 अतिशोषण, बायकैच और IUU (Illegal, unreported, 
and Unregulated) फिशिगं- भारतीय तटीय मत््स््य-क्षेत्र का 
बड़़ा हिस््ससा अत््यधिक दोहन झेल रहा है। भारतीय समदु्र मेें 
ट्रॉलिंग से समदु्री कछुओ ंकी मतृ््ययु मेें वदृ्धि हो रही है, बायकैच मेें 
लगभग 10% अनचाही प्रजाति के प्राणी पकड़़े जाते हैैं और 
अन््यथा मार ेजाते हैैं। इसी तरह, प्रजनन काल मेें अवैध मछली 
पकड़न के कारण मत््स्ययोत््पपादन भी प्रभावित हो रहा है और कई 
प्रजातियोों पर विलपु्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ये प्रवतृ्तिया ँ
समदु्री खाद्य-श््रृृंखला को नकुसान पहुचँाती हैैं। प्राकृतिक रूप से 
पाई जाने वाली प्रजातियोों के कम या विलपु्त होने से अन््य प्रजाति 
के मत््स््य जीव प्रकट होने लगते हैैं। मसलन, महाराष्टट्र मेें मुंबई के 
समदु्री तटोों पर जेली फिश का प्रादरु््भभाव बहुत बढ़ गया है और 
2003 के बाद से गणेशोत््सव के दौरान जेली फिश के कारण 
घायल होने वाले लोगोों की सखं््यया मेें प्रतिवर््ष वदृ्धि हो रही है। यूरोप 
मेें कुछ सागर किनारोों पर Portugese Man-O-War नामक 
समदु्री प्राणी की बहुतायत बढ़ गई है। रत््ननागिरी, रायगड जैसे 
महाराष्टट्र के सागर किनारोों पर घायल अथवा मतृ व््हहेल के आगमन 
की घटनाए ंभी बढ़़ी है।

4.2	 प्रदूषण – समदु्री किनारोों पर एक््ववाकल््चर, उद्योगोों, होटेल, 
रिसोर््ट  व पर््यटन के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके 
अलावा, समदु्री यातायात, तेल के रिसाव इत््ययादि के कारण भी 
समदु्री जल की गणुवत्ता खराब हो रही है। सीवेज के डिस््चचार््ज, 
प््ललास््टटिक, औद्योगिक अपशिष्ट, तेल-रिसाव, कृषि-रसायन आदि 
के कारण बहुत सार ेसागर तटीय क्षेत्ररों मेें त््वचा की बीमारियोों का 
प्रादरु््भभाव बढ़़ा है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण समदु्री जीव-
जतंओु ंतथा पौधोों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के 
कारण मत््स््योों मेें विषाक्त अवशोषण, ‘डेड ज़़ोन’, कोरल, मैन्ग्रोव, 
सीग्रास का नष्ट होना अनेक स््थथानोों पर हो रहा है। कोरल ब््ललीचिगं 
का प्रमाण भारतीय तटोों मेें विशष रूप से लक्षद्वीप व अडंमान मेें 
दखेने को मिल रहा है। 

4.3	ज लवायु परिवर््तन और तटीय जोखिम- जलवाय ुपरिवर््तन 
के कारण 2020 समदु्री पानी का सतही तापमान 29 डिग्री के पार 
पहुचं चकुा है और इस तापमान वदृ्धि का सबसे बड़़ा नकुसान 
तटीय क्षेत्ररों मेें रहने वाले लोगोों को हो रहा है। चक्रवाती तूफानोों की 
सखं््यया व तीव्रता भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटोों मेें बढ़ चकुी है। 
पिछले कुछ वर्षषों मेें महा, क््ययार, वाय,ु अफंन, निसर््ग, तौक्ते  इत््ययादि 
चक्रवातोों ने बहुत आर््थथिक नकुसान पहुचंाया है। समदु्र के स््तर मेें 
वदृ्धि के कारण समदु्रतटीय क्षेत्ररों का क्षरण हो रहा है। उदाहरणार््थ, 
तटीय कटाव के कारण सुदंरबन, गगंासागर, पदुचेुरी इत््ययादि क्षेत्ररों 
मेें गभंीर अवस््थथा निर््ममित हो चकुी है। महासागर के अम््ललीकरण के 
कारण समदु्री जीव-जन््ततुओ ंका जीवन खतर ेमेें है, मत््स्ययोपादन 
कम हो रहा है, कोरल रीफ खत््म हो रहे हैैं।

4.4	 प्रशासनिक चुनौतिया-ँ ब््ललू इकोनॉमी अपने साथ अनेक 
सामाजिक और प्रशासनिक चनुौतिया ँभी लाती है। बदंरगाह व 
अन््य विकास परियोजनाओ ं के कारण विस््थथापन की समस््यया 
निर््ममित होती है। आज ब््ललू इकोनॉमी का काम केें द्र सरकार मेें 
लगभग 25 विभागोों मेें फैला हुआ है जिसके कारण सामंजस््य की 
कमी और विभागीय विखंडन (कई मंत्रालयोों का ओवरलैप) नीति 
और कार््ययान््वयन दोनोों स््तरोों पर चनुौती खड़़ी करता है। विविध 
विभागोों के उद्देश््योों मेें सतंलुन बनाए रखना भी एक बड़़ी प्रशासनिक 
चनुौती है।

4.5	सामाजिक असमानता- अक््सर देखा गया है कि तातँ्रिक 
व उच््च आय वाले रोजगार परुुषोों को मिलते हैैं और महिलाओ ं
को असंगठित और कम-आय वाला कार््य मिलता है जिससे 
लैैंगिंक असमानता बढ़ती है। ब््ललू इकोनॉमी मेें पूंजीवादियोों के 
प्रभाव के कारण छोटे मछुआरोों की पारपंरिक हकदारी का क्षरण 
और बड़़े व््ययावसायिकोों को अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देता 
है जिसके कारण स््थथानिक स््तर पर आर््थथिक असमानता मेें भी 
वदृ्धि होती हुई दिखाई देती है। किसी क्षेत्र मेें पर््यटन का विकास 
होने पर वहा ँ आने वाली 5-स््टटार हॉटेल््स को छोटे घरेलू 
व््यवसाय धारकोों से कहीीं अधिक मुनाफा होते हुए दिखाई देता 
है। इन महगेँ हॉटेल््स मेें काम करने वाले लोग भी अन््य क्षेत्ररों से 
कौशल््य के आधार पर लिए जाते हैैं जिससे स््थथानिक स््तर पर 
असंतोष भी जन््म लेता है। यदि शासन तंत्र समावेशी न हो तो 
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ब््ललू इकोनॉमी “ब््ललू गैम््बलिंग” का रूप भी ले सकती है।

5. भारत मेें ब््ललू इकोनॉमी के अवसर

अब तक भारतीय ब््ललू इकोनॉमी परपंरागत तरीके से ही कार््यरत 
रही है और संपूर््ण  EEZ मेें उपलब््ध अथाह संभावनाओ ंको पूरी 
तरह तलाशा नहीीं गया है, जिनकी चर््चचा  नीचे की गई है- 

5.1	हरित जलीय कृषि पद्धतियाँ (Green aquaculture 
practices)- एक््ववाकल््चर मेें जलीय जीवोों और पौधोों की 
खेती शामिल है, जिसमेें मछली (जैसे कार््प, कैटफ़़िश, सैल््मन), 
झीींगा, और मोलस््क (जैसे सीप, क््ललैम, मसल््स) आते हैैं। 
इसके अलावा, इसमेें समुद्री शैवाल (जैसे केल््प) और अन््य 
जलीय पौधे भी शामिल हैैं, और यह सजावटी मछलियोों से 
लेकर खाद्य-मछली, दवाइयोों और जैव प्रौद्योगिकी के लिए भी 
किया जाता है। महाराष्टट्र, तमिलनाडु के कई तटीय जिलोों मेें 
एक््ववाकल््चर का अच््छछा विस््ततार देखने को मिला है। पदुचेुरी 
और अंडमान मेें NIOT द्वारा तैयार खुले मत््स््य पिंजरोों के 
माध््यम से मत््स्ययोपादन हो रहा है। वहीीं लक्षद्वीप मेें सी-ग्रास 
उत््पपादन के प्रयोग किए जा रहे हैैं। हमेें टिकाऊ जलीय कृषि 
तकनीकोों को बढ़़ावा देना चाहिए ताकि समुद्री पारिस््थथितिक 
तंत्ररों को संरक्षित करते हुए उत््पपादकता बढ़़ाई जा सके।

5.2	गहर े समुद्र से बायोटक- समुद्र की गहराईयोों मेें अथाह 
निधिया ँहैैं जिनका दोहन अभी होना बाकी है। भारतीय परपंरा 
मेें समुद्रमंथन की कथा अत््ययंत लोकप्रिय है। हमेें एक बार फिर, 
समुद्र की गहराईयोों मेें उपलब््ध bio-mass, समुद्री जीवोों, 
microbes इत््ययादि पर शोध करके फार््ममास््ययूटिकल््स, 
न््ययूट्रास््ययूटिकल््स और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी मेें नवाचार 
लाने की जरूरत है ताकि हम समृद्ध समुद्री जैव विविधता का 
लाभ उठा सकेें । परतंु ऐसा करते समय, समुद्री पारिस््थथितिकी 
को ध््ययान मेें रखते हुए संयमित सतत विकास बना रहे, यह भी 
ध््ययान रखना होगा।

5.3	समुद्र तल खनन- भारत की रणनीतिक संसाधन सरुक्षा 
और आर््थथिक विकास मेें सहायता के लिए गहरे समुद्र के खनिजोों 
के जिम््ममेदार निष््कर््षण की खोज आवश््यक है। अंतर््रराष्ट्रीय 
समुद्रतल प्राधिकरण (ISA) द्वारा भारत को हिंद महासागर मेें 

तीन स््थथानोों पर समुद्रतल मेें खनन करने की लीझ दी गई है 
जिनमेें polymetallic nodules, rare earth minerals, 
natural gases इत््ययादि के उत््खनन की संभावनाए ँतलाशी 
जा रही है। 

5.4	ब््ललू  कार््बन क्षमता को उजागर करना- बहुत सार े
समुद्रतटीय क्षेत्ररों मेें मैैंग्रोव पनुर््स्थथापन (तूफ़़ानोों से सरुक्षा, कार््बन 
संचयन), कोरल एवं सीग्रास संरक्षण, तटीय आर्दद्र भूमियोों का 
पनुर्जीवन, निजी जमीनोों पर समुद्री वनस््पति के वनीकरण, 
समुद्र तटीय विकास क्षेत्ररों मेें समुद्री घास के उत््पपादन इत््ययादि 
को बढ़़ावा देकर कार््बन क्रेड िट बाजार का हिस््ससा बनाया जा 
सकता है। इस दिशा मेें आवश््यक नीतियोों का बनना बहुत 
जरूरी है ताकि समुद्री तटोों के वनीकरण अथवा पनुर्जीवीकरण 
के प्रकल््पोों के लिए भी कार््बन क्रेड िट मिल सके। जब इस दिशा 
मेें बाजार निर््ममाण होगा तब बहुत सारे औद्यागिक संस््थथान, 
सामाजिक संस््थथाए ँ तथा विशषकर आम जनता समुद्ररों के 
संरक्षण का हिस््ससा भी बनगी और उससे उनका वैयक्तिक लाभ 
भी होगा। 

5.5	नवीकरणीय ऊर््जजा को सशक्त बनाना- भारत को स््वच््छ 
ऊर््जजा  पोर््टफोलियो मेें विविधता लाने के लिए ऑफशोर पवन 
और फ््ललोटिग सौर बनुियादी ढांचे को बढ़़ाना होगा। अनेक 
नीतिगत पहलोों के बावजूद अभी तक एक भी ऑफशोर पवन 
ऊर््जजा  प्रकल््प भारत मेें नहीीं बन पाया है। OTEC प्रकल््प अवश््य 
ही लक्षद्वीप मेें जल््द ही शूरू होने वाला है तथा इसके अंडमान 
निकोबार मेें कार््ययान््ववि त करने की भी योजना है। ऑफशोर सौर 
ऊर््जजा , तरगं ऊर््जजा  इत््ययादि की संभावनाए ँ भी तलाशी जानी 
चाहिए। जरूरी है कि समुद्र तट के लीझिंग के नियम स््वयंस््पष्ट 
और सरल बनाए जाए ंतथा केें द्र व राज््य सरकारेें इस दिशा मेें 
एकत्र होकर काम करेें।

5.6	समुद्री उत््पपाद निर््ययात को बढ़़ावा- आज भारत दनुिया का 
दूसरा सबसे बड़़ा मत््स््य उत््पपादक देश है तथापि भारतीय 
उत््पपादोों के निर््ययात मेें गणुवत्ता मानकोों के अभाव के कारण 
अनेक कठिनाईयोों का सामना करना पड़ता है। यह आवश््यक है 
कि भारतीय मत््स्ययोत््पपादक समुद्री उत््पपादोों की गणुवत्ता सनुिश्चित 
करेें, अंतर््रराष्ट्रीय नियमोों का पालन करेें, और वैश्विक बाजार 
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एकीकरण के माध््यम से मूल््य वर््धधित समुद्री भोजन निर््ययात को 
बढ़़ाए।ँ

6. निष््कर््ष

स््पष्ट है कि, ब््ललू इकोनॉमी भारत के लिए आर््थथिक विविधीकरण, 
रोजगार सजृन, खाद्य एवं ऊर््जजा  सरुक्षा, जलवाय-ुलचीलापन, 
और सामरिक शक्ति– सभी क्षेत्ररों मेें नया अध््ययाय खोल सकती 
है। परतंु यह तभी संभव है, जब हम समुद्ररों को केवल “संसाधन” 
न मानेें, बल््ककि एक जीवित पारिस््थथितिकी तंत्र के रूप मेें देखेें 
जिसकी सेहत भारत के भविष््य को निर््धधा रित करेगी। भारत की 
नीतिया–ँब््ललू इकोनॉमी ड्राफ््ट, सागरमाला, Maritime India 
Vision 2030, अमृत काल 2047, ओशन अकाउंटिग आदि–
एक ढाचँा प्रदान करती हैैं। 

इसके साथ ही, ब््ललू इकोनॉमी समावेशी आजीविकाओ ं के 
माध््यम से यवुाओ ं के लिए–समुद्री नवीकरणीय ऊर््जजा , 
लॉजिस््टटिक््स, पर््यटन, संरक्षण, सामाजिक न््ययाय इत््ययादि के 
क्षेत्र मेें नई नौकरिया ँनिर््ममित करेगी। OCEANSAT के माध््यम 
से IMD द्वारा समुद्री लहरोों, तूफानोों इत््ययादि के पूर््ववानुमान हेत ु
AI, मॉडलिंग इत््ययादि का इस््ततेमाल किया जा रहा है। आज 
उपग्रह द्वारा समुद्र मेें उपलब््ध पादप प््लवक (phytoplankton) 
के बारे मेें जानकारी के आधार पर संभावित फिशिंग एरिया के 
बारे मेें पूर््ववानुमान जारी होने लगे हैैं, जिससे मत््स््यपालकोों का 
बहुत सारा समय और संसाधन बचता है तथा उत््पन््न बढ़ती है। 
इसके अलावा, डिजिटल फिश मार्के ट, हरित नाव (Green 
Boats), हरित मत््स््यपालन (Green Fishing), हरित 
बंदरगाह (Green Ports) इत््ययादि मेें हुए नवाचारोों के कारण 
अनेक अवसर उद्यमियोों और समुद्रतटीय नागरिकोों के लिए 
उपलब््ध हुए हैैं। ये सभी Vision 2047 की दिशा मेें भारत को 
विश्व-स््तरीय समुद्री अवसंरचना वाला देश बना सकते हैैं । एक 
ऐसा देश जो कि पारिस््थथितिक सत््यताओ ंको केें द्र मेें रखते 
हुए, सामाजिक और लैैंगिक न््ययाय सुनिश्चित करने, नवाचार 
और हरित तकनीक को बढ़़ावा देने, समुद्री सुरक्षा को मानव 

सुरक्षा के साथ जोड़ने के साथ-साथ समुद्री संसाधनोों का 
समुचित दोहन करके अपनी ब््ललू इकोनॉमी को विकसित कर 
रहा है। यदि भारत इन सिद््धाांतोों के साथ आगे बढ़ता है, तो 
उसकी ब््ललू इकोनॉमी न केवल GDP मेें वदृ्धि करेगी, बल््ककि 
समुद्री जैव-विविधता, तटीय समुदायोों और हिंद महासागर क्षेत्र 
मेें भारत की प्रतिष्ठा को भी सदुृढ़ बनाएगी।
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जलवाय ुवित्तपोषण : हरित भविष््य की ओर

पृष्ठभूमि 

जलवाय ुवित्तपोषण ऐसे विकास को प्रोत््ससाहित करता है जिसे 
पर््ययावरण, सामाजिक और आर््थथिक संतुलन की सततता को 
बनाए रखते हुए किया जा सके। जलवाय ुवित्तपोषण संवेदनशील 
समुदायोों और विविध क्षेत्ररों के पास जलवाय ु परिवर््तन के 
दषु्पप्रभावोों का शमन करने और अनुकूलित करने के लिए 
आवश््यक संसाधन उपलब््ध कराता है। यूएनएफसीसी के 
अनुसार, ‘जलवायु वित्तपोषण का अर््थ स््थथानीय, राष्ट्रीय या 
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता है जो सार््वजनिक, निजी और 
वैकल््पपिक स्रोतोों से प्राप्त होती है। इसका उद्देश््य जलवायु 
परिवर््तन के प्रभावोों को कम करने और अनुकूलन कार्ययों को 
समर््थन करना है, विशेष रुप से उन विकासशील देशोों मेें जो 
जलवायु परिवर््तन के प्रभावोों के प्रति अधिक संवेदनशील है।’

भारत जैसे भौगोलिक विविधता वाले देश मेें जलवाय ुवित्तपोषण 
आज के समय की मांग है। जलवाय ु वित्तपोषण कृषि, ग्रामीण 
आजीविका और बनुियादी ढ़ांचोों की सरुक्षा के लिए अत््ययंत 
आवश््यक है और साथ ही यह भारत को अपने विकासात््मक 
और पर््ययावरणीय लक्षष्ययों को संतुलित तरीके से प्राप्त करने मेें 
सक्षम भी बनाता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओ ंकी 
बढ़ती संख््यया, अनियमित मानसून, तापमान वदृ्धि एवं तटीय 
क्षेत्ररों मेें लक्षित वित्तीय हस््तक्षेपोों की आवश््यकता पहले से कहीीं 
अधिक महत््वपूर््ण हो गई है। देश को अत््यधिक गर्मी, बाढ़ और 

तूफान जैसी अनेक चनुौतियोों का सामना करना पड़ता है। उक्त 
को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत जलवाय ुपरिवर््तन के 
प्रति दनुिया के सबसे अधिक संवेदनशील देशोों मेें से एक है। 
जलवाय ुपरिवर््तन से संबन््धधित ये चनुौतिया ँविशष रूप से वंचित 
समुदायोों को अधिक प्रभावित करती हैैं, क््योोंकि उनके पास इन 
कठिनाइयोों का सामना करने के लिए आवश््यक संसाधन 
सीमित होते हैैं। इन सभी को देखते हुए कहा जा सकता है कि 
भारत की जलवाय ु विविधता, वित्तपोषण के समक्ष न केवल 
चनुौतिया ँउत््पन््न करते हैैं बल््ककि महत््वपूर््ण अवसर भी प्रदान 
करते हैैं जिससे सार््वजनिक एवं निजी क्षेत्ररों के बीच समन््वय 
तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारियोों की भूमिका बढ़ जाती है।

संयकु्त राष्टट्रसंघ ने जलवाय ुपरिवर््तन से निपटने के लिए सतत 
विकास के लक्षष्य निर््धधा रित किए हैैं। अंतरराष्ट्रीय संस््थथा 
ओईसीडी–ऑर््गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एडं 
डेवलपमेेंट के अनुसार जलवाय ु परिवर््तन से निपटने के लिए 
सतत विकास के लक्षष्ययों की प्राप्ति के लिए 2030 तक सालाना 
09 खरब डॉलर की आवश््यकता है। इन उद्देश््योों की प्राप्ति हेत ु
भारतीय रिजर््व बैैंक द्वारा देश मेें ग्रीन फाइनेेंस इकोसिस््टम 
(GFS) विकसित करने के उद्देश््य से ग्रीन डिपॉज़िट (हरित 
जमा) एवं ग्रीन फायनांस (हरित वित्त) की शरुुआत की गई है। 
वर््ष  2070 तक भारत के कार््बन तटस््थता प्राप्त करने की दिशा 
मेें हरित वित्त (ग्रीन फायनांस) की महत््वपूर््ण भूमिका रहेगी। 
इसके तहत सरकार का उद्देश््य है, सौर ऊर््जजा , पवन ऊर््जजा , 
ऑर्गेनिक फार््मििंग और ऊर््जजा  बचाने वाली परियोजनाओ ं मेें 
अधिक से अधिक निवेश हो। सरकार 2070 तक अपने शदु्ध-
शून््य लक्षष्य का समर््थन करने के लिए एक राष्ट्रीय हरित 
वित्तपोषण संस््थथान स््थथापित करने की दिशा मेें कार््य  कर रही है 
क््योोंकि जलवाय ु पहलोों के लिए वर््तमान वित्त प्रवाह वांछित 
स््तरोों से बहुत कम है। इस प्रक्रिया मेें परिवर््तन के लिए पर््ययाप्त 
वित्त और सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच सनुिश्चित करना 
महत््वपूर््ण होगा । ऐसे मेें वित्तीय संस््थथानोों के लिए जलवाय ु

डॉ. साकेत सहाय
मखु््य प्रबधंक (राजभाषा)

पजंाब नैशनल बैैंक, हैदराबाद
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2.	 अनुकूलन (Adaptation): जलवाय ुपरिवर््तन के प्रभावोों 
से निपटने के लिए (जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण)

बैैंकोों की भूमिका जलवाय ु वित्तपोषण मेें ग्रीन प्रोजेक््टट््स को 
फंडिंग देने मेें बेहद महत््वपूर््ण है। बैैंक नवीकरणीय ऊर््जजा , ऊर््जजा 
दक्षता, सस््टटेनबल इंफ्रास्टट्रक््चर, इलेक्ट्रिक वाहन, आदि को 
ऋण या वित्तीय सहायता देते हैैं।

कई बैैंक अब ग्रीन डिपॉजिट स््ककीम ला रहे हैैं, जहां ग्राहकोों की 
जमा राशि को केवल हरित परियोजनाओ ंमेें निवेश किया जाता 
है। बैैंक ग्रीन बॉडं के माध््यम से पूंजी जटुाते हैैं और इसे 
पर््ययावरणीय प्रोजेक््टट््स मेें निवेश करते हैैं। 

पर््ययावरणीय जोखिम मूल््ययाांकन के लिए बैैंक किसी भी बड़़े ऋण 
देने से पहले पर््ययावरणीय जोखिम का मूल््ययाांकन करने लगे हैैं। 
इस हेतु बैैंक ईएसजी (पर््ययावरण-Environment, सामाजिक-
Social, अभिशासन -Governance) फ्रे मवर््क  अपनाने पर 
जोर दे रहे हैैं। बैैंक अपने निर््णयोों मेें ईएसजी (ESG)  
मापदंडोों को शामिल कर रहे हैैं ताकि सतत और उत्तरदायी 
निवेश हो सके। 

विनियामक के रूप मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा ग्रीन फाइनेेंस 
को बढ़़ावा देने के लिए विस््ततृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है 
तथा जलवाय ु जोखिम पर अध््ययन के लिए एक समिति भी 
गठित की गई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु गठित अग्रणी 
संस््थथा नाबार््ड  भी जलवाय ु वित्तपोषण के लिए लचीले कृषि 
कार््यक्रमोों को फंडिंग कर रहा है। इसी के साथ, भारतीय स््टटेट 
बैैंक - ग्रीन बांड जारी करने वाला पहला भारतीय बैैंक तथा 
सार््वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैैंक है। पंजाब नैशनल बैैंक भी ग्रीन 
बैैंकिग, ऊर््जजा  दक्षता ऋण, एमएसएमई ग्रीन प्रोजेक््टट््स को 
प्रोत््ससाहन दे रहा है। 

बैैंक, नवीकरणीय ऊर््जजा , ऊर््जजा  दक्षता, सस््टटेनबल इंफ्रास्टट्रक््चर, 
इलेक्ट्रिक वाहन आदि को ऋण, ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन बॉडं, 
पर््ययावरणीय जोखिम मूल््ययाांकन (ईआरए) तथा ईएसजी 
(पर््ययावरणीय, सामाजिक, अभिशासन) ढांचे आदि के माध््यम से 
जलवाय ुवित्तपोषण को बढ़ावा भी दे रहे हैैं। बैैंक ग्रीन डिपॉजिट 
(हरित जमाराशि) एवं ग्रीन फायनांस (हरित वित्तीयन) जैसे 

वित्तपोषण से जड़ेु अवसर और चनुौतियोों को समझना आवश््यक 
है। प्रस््ततुत आलेख मेें जलवाय ु वित्तपोषण से जड़ेु अवसर एव ं
चनुौतियोों को समझने का प्रयास करेेंगे।

भारत मेें जलवायु वित्तपोषण की आवश््यकता :- 

जलवाय ुपरिवर््तन के समाधान के रूप मेें भारत की पहलेें उसे 
वैश्विक स््वच््छ ऊर््जजा  की ओर नेतृत््वकर््तता  की भूमिका के रूप मेें 
स््थथापित करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाएगी। वर््ष 2030 तक 
अपनी जलवाय ु शमन प्रतिबद्धताओ ं को पूरा करने के लिए 
भारत को $2.5 ट्रिलियन से भी अधिक की आवश््यकता होगी। 
जलवाय ु परिवर््तन से निपटने के महत््व को मान््यता देते हुए, 
भारत ने वर््ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्षष्य निर््धधा रित 
किया है। इस लक्षष्य की ओर बढ़ते हुए वर््ष 2030 तक के लिए 
कुछ महत््ववाकांक्षी लक्षष्य निर््धधा रित किए गए हैैं जिनमेें निम््नलिखित 
लक्षष्य शामिल हैैं :- 

•	 ऊर््जजा की 50% आवश््यकताओ ं की पूर््तति  नवीकरणीय 
ऊर््जजा  स्रोतोों से पूरा करना । 

•	 500 गीगावाट की गैर-जीवाश््म ईधंन क्षमता प्राप्त करना । 

•	 कार््बन उत््सर््जन मेें 1 बिलियन टन तक की कमी करना । 

•	 वर््ष 2005 के स््तर की तुलना मेें कार््बन की तीव्रता को 
45% तक घटाना । 

जलवायु वित्तपोषण और बैैंक 

वित्तीय संसाधन मुहैया कराने मेें बैैंकोों की भूमिका महत््वपूर््ण है। 
जलवाय ु वित्तपोषण और बैैंकोों की भूमिका आज के समय मेें 
पर््ययावरणीय स््थथिरता और सतत विकास के लिए अत््ययंत 
महत््वपूर््ण विषय है। जलवाय ुवित्तपोषण प्रकृति के साथ हो रहे 
छेड़-छाड़, जलवाय ुपरिवर््तन से निपटने, ग्रीन हाउस गैसोों के 
उत््सर््जन मेें कमी लाने, और पर््ययावरणीय संरक्षण को बढ़़ावा देने 
के लिए किए गए उपायोों के लिए मुख््य रुप से धन की व््यवस््थथा 
है। इसमेें मुख््यत: दो मुख््य प्रकार के व््यय शामिल हैैं:

1.	 शमन (Mitigation): कार््बन उत््सर््जन को कम करने के 
लिए (जैसे सौर ऊर््जजा , पवन ऊर््जजा)
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वित्तीय पहलोों के माध््यम से अपना योगदान दे रहे हैैं। जिनका 
प्रमुख उद्देश््य पर््ययावरण के अनुकूल परियोजनाओ ंको वित्तीय 
सहायता यथा, सौर ऊर््जजा , अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल संरक्षण 
आदि देना और ग्राहकोों को हरित निवेश की ओर आकर््षषित 
करना है और इनके माध््यम से पर््ययावरण-सरुक्षा और सतत 
विकास को बढ़़ावा देना है। 

ग्रीन डिपॉजिट या हरित जमा के अंतर््गत ग्राहक अपनी जमाराशि 
उन परियोजनाओ ंमेें निवेश करते हैैं जो पर््ययावरण संरक्षण के 
प्रति संकल््पपित होों यथा, नवीकरणीय ऊर््जजा , जल संरक्षण, 
हरित भवन इत््ययादि। साथ ही, ग्रीन फायनांस के अंतर््गत उन 
परियोजनाओ ं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 
जलवाय ुपरिवर््तन और पर््ययावरणीय क्षरण से निपटने मेें सहभागी 
होों। इसी के साथ इन पहलोों का एक उद्देश््य यह भी है कि इसके 
द्वारा बैैंक अपनी ईएसजी अर््थथा त् पर््ययावरण, समाज एव ं
अभिशासन (Governance) प्रोफाइल को भी मजबूत करते हैैं। 

जलवायु वित्तपोषण - ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन फायनांस की 
आवश््यकता क््योों ? 

भारत ने वर््ष 2070 तक कार््बन तटस््थता का लक्षष्य प्राप्त करने 
की दिशा मेें काम करना शरुू कर दिया है। ऐसे मेें इस प्रकार के 
हरित पहलोों से अकार््बनीकरण के प्रयासोों मेें तेज़ी आएगी। हरित 
ढ़ांचे (ग्रीन इंफ्रास्टट्रक््चर) स््थथापित करने हेतु सरकारी और 
निजी संस््थथाओ ंसे पूंजी प्रवाह मेें वदृ्धि की आवश््यकता पर ज़ोर 
दिया जा रहा है। वर््ष  2016 मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक ने स््थथायी 
वित्तीय प्रणालियोों की तर््ज़ पर संयकु्त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम-
UNEP) और भारत के सहयोग के संबंध मेें एक रिपोर््ट  जारी की 
थी। यह रिपोर््ट  भारत मेें वित्तीय प्रणालियोों के विभिन््न पहलुओ ं
और हरित वित्त/ग्रीन फायनांस मेें तेज़ी लाने मेें इसकी भूमिका 
का आकलन करती है। 'परफॉर््म  अचीव एडं ट्रेड' स््ककीम के ज़रिये 
देश के नीतिगत ढाचेँ मेें कार््बन ट्रेडिंग की शरुुआत की गई है। 
विश्व आर््थथिक मंच के अनुसार, ग्रीन बॉन््ड का बाज़ार दो ट्रिलियन 
डॉलर से अधिक का है।

नीतिगत प्रयास 

विदेशी पूंजी को प्रोत््ससाहन: सरकार ने अक्षय ऊर््जजा  क्षेत्र मेें 
स््वचालित मार््ग  के तहत 100% तक प्रत््यक्ष विदेशी निवेश 
(FDI) की अनुमति दी है।

नवीकरणीय ऊर््जजा को प्रोत््ससाहित करना: सरकार ने इन 
परियोजनाओ ंके लिये सौर एवं पवन ऊर््जजा  की अंतरराज््ययीय 
बिक्री हेतु अंतर-राज््ययीय ट््राांसमिशन प्रणाली (ISTS) शलु््क को 
माफ कर दिया है। 

नवीकरणीय/अक्षय ऊर््जजा क्रय बाध््यता (RPO) : के लिये 
प्रावधान करना और नवीकरणीय ऊर््जजा  पार्ककों की स््थथापना 
करना। 

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा। 

भारत का राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधारित योगदान: वर््ष  2015 मेें 
हस््तताक्षरकर्त्ता  देशोों द्वारा अपनाए गए पेरिस समझौते के तहत 
भारत ने निर््धधा रित लक्षष्ययों के साथ राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधा रित 
योगदान (NDC) प्रस््ततुत किया था। 

•	 अपने सकल घरेलू उत््पपाद (GDP) की उत््सर््जन की मात्रा 
को वर््ष 2005 के स््तर से वर््ष 2030 तक 33-35% तक 
कम करना।

•	 वर््ष 2030 तक गैर-जीवाश््म ईधंन आधारित ऊर््जजा 
संसाधनोों से लगभग 40% तक संचयी विद्युत शक्ति क्षमता 
प्राप्त करना। 

•	 राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस््थथान (प्रस््ततावित)-संस््थथा का 
प्राथमिक उद्देश््य विभिन््न स्रोतोों से हरित पूंजी एकत्रित 
करना और पूंजी की लागत को कम करना होगा।

•	 नीति आयोग संभावित राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस््थथान 
को क्रियान््ववित करने के लिए संरचनात््मक तंत्ररों की जांच 
कर रहा है, जिसमेें एनएबीएफआईडी/नाबार््ड  की तर््ज पर 
एक बैैंक, आईआरईडीए जैसे मौजूदा संस््थथानोों का पनु: 
उपयोग, गिफ््ट सिटी मेें जलवाय ुकोष, ग्रीन इनविट आदि 
(संपूर््ण  नहीीं) शामिल हैैं। 

•	 इसी के साथ, भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर््जजा 
संघ, परफॉर््म , एचीव, ट्रैड (पैट) योजना तथा जलवाय ु
परिवर््तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) 
के साथ माध््यम से भी जलवाय ुवित्तपोषण को प्रोत््ससाहित 
किया जा रहा है। 
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जलवायु वित्तपोषण के प्रमुख अंग हरित जमा या ग्रीन 
डिपॉजिट क््यया है ? 

देश मेें हरित वित्त पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देने और 
विकसित करने के उद्देश््य से, आरबीआई ने बैैंकोों को जलवाय ु
वित्तपोषण - हरित जमा एवं हरित निवेश पर जोर दिये जाने हेत ु
रूपरेखा तैयार की है। हरित जमा या ग्रीन डिपॉजिट, नियमित 
जमा के ही समान है, जो बैैंक अपने उपयोगकर््तताओ ंसे स््ववीकार 
करते हैैं। ग्रीन डिपॉजिट, उन व््यक्तियोों या जमाकर््तताओ ं को 
प्रोत््ससाहित करने मेें मदद करते हैैं जो पर््ययावरण की दृष्टि से 
स््थथायी निवेश उत््पपादोों मेें रुचि रखते हैैं। 

हरित जमा (ग्रीन डिपॉजिट) एक निश्चित अवधि की जमा राशि 
है जो ऐसे निवेशकोों के लिए है, जो अपने अधिशष नकद भंडार 
को पर््ययावरण के अनुकूल परियोजनाओ ंमेें निवेश करना चाहते 
हैैं। ग्रीन बॉन््ड पहले भारत मेें सबसे आम फिक््स््ड-इंकम ईएसजी 
उत््पपाद हुआ करते थे, जिसकी जगह अब ग्रीन डिपॉजिट जैसे 
उत््पपाद महत््व प्राप्त कर रहे हैैं।

आरबीआई ने पारदर््शशिता बढ़़ान और यह सनुिश्चित करने के 
लिए ग्रीन डिपॉजिट फ्रे मवर््क  के तहत ग्रीन डिपॉजिट स््ववीकार 
करने वाले बैैंकोों को केें द्रीय बैैंक को उन गतिविधियोों और 
कंपनियोों के बारे मेें बताना होगा जिनमेें वे धन निवेश कर रहे हैैं। 
भारतीय रिजर््व बैैंक ने उन क्षेत्ररों की एक सूची तैयार की है जो 
ग्रीन डिपॉजिट के तहत निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैैं। इन 
क्षेत्ररों की सूची मेें वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जलवाय ु
परिवर््तन अनुकूलन, ऊर््जजा  दक्षता, स््वच््छ परिवहन, जैव 
प्राकृतिक संसाधनोों का प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर््जजा , जल और 
अपशिष्ट प्रबधन शामिल हैैं। इन नियमोों का उद्देश््य ग्रीनवाशिंग 
को रोकना है, जो किसी गतिविधि के सकारात््मक पर््ययावरणीय 
प्रभाव के बारे मेें भ्रामक दावे करने को संदर््भभित करता है।

ग्रीन डिपॉजिट – चुनौतियाँ एवं सुझाव :

1. 	 ग्राहक जागरूकता की कमी - ग्रामीण और मध््यम वर्गीय 
निवेशक ग्रीन डिपॉजिट की अवधारणा से कम परिचित हैैं। 
ग्राहकोों, बैैंकोों, निवेशकोों और नीति-निर््ममाताओ ंको इस हेत ु
प्रशिक्षित करने की आवश््यकता है। हिंदी एवं स््थथानीय 
भाषाओ ंमेें जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है।

2. 	 लाभ की गणना और रिपोर््टििंग मेें तकनीकी कठिनाई –
तकनीक के माध््यम से ग्रीन डिपॉजिट की पारदर््शशिता और 
प्रभावशीलता बढ़़ाई जा सकती है। 

3. 	 मानकीकरण विकसित करना – ग्रीन डिपॉजिट के लिए 
स््पष्ट मापदंडोों और परिभाषाओ ंकी आवश््यकता है।

4. 	 नियामकीय ढांचा मजबूत करना –नियामकोों को स््पष्ट 
और बाध््यकारी दिशा-निर्देश देने चाहिए।

5. 	 ग्रीन टैक््ससोनॉमी – भारतीय संदर््भ मेें उपयकु्त ग्रीन 
टैक््ससोनॉमी (हरित वर्गीकरण प्रणाली) विकसित करनी 
चाहिए।

ग्रीन फायनांसिंग – चुनौतियाँ एवं सुझाव :

ग्रीन फायनांसिग को कभी-कभी केवल प्रतीकात््मक रूप से 
देखा जाता है जिसका पर््ययावरणीय प्रभाव वास््तविक नहीीं 
लगता। कई बार ग्रीन परियोजनाओ ंकी दीर््घकालिक स््थथिरता 
और सफलता पर सवाल उठते हैैं, जिससे निवेशकोों मेें संकोच 
होता है। बैैंक कर््मचारियोों मेें ग्रीन फायनांसिंग प्रक्रिया के बारे मेें 
जानकारी की कमी के कारण इनकी प्रक्रिया मेें भी बाधा आती 
हैैं। कुछ चनुौतिया ँनिम््नलिखित हैैं – 

1. 	 परिभाषा और मानकीकरण की कमी -ग्रीन परियोजनाओ ं
की कोई सर््वमान््य परिभाषा नहीीं है। एक बैैंक या संस््थथा 
जिसे “ग्रीन” मानती है, यह जरूरी नहीीं कि वह दूसरी के 
लिए मान््य हो। इससे निवेशकोों और ग्राहकोों के बीच विश्वास 
की कमी होती है, और ग्रीनवॉशिंग (Greenwashing) की 
आशंका बढ़ती है।

2.	  निगरानी और रिपोर््टििंग मेें कठिनाई - ग्रीन प्रोजेक््टट््स की 
सफलता और उनके पर््ययावरणीय प्रभाव का आकलन 
करना कठिन है। मापन, सत््ययापन और रिपोर््टििंग (MRV) 
की पद्धतिया ँअभी विकासशील हैैं। नियामक संस््थथाओ ंके 
लिए यह एक चनुौती है कि ये धन वाकई हरित लक्षष्ययों की 
पूर््तति  मेें लगे हैैं या नहीीं।

3. 	 ग्रीनवॉशिंग (Greenwashing)- जब कोई संस््थथा केवल 
दिखावे के लिए खुद को “ग्रीन” बताती है, परतंु असल 
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निवेश पर््ययावरण को नुकसान पहुचँाने वाली गतिविधियोों मेें 
करती है। इससे न केवल पारदर््शशिता पर असर पड़ता है, 
बल््ककि ग्राहकोों का भरोसा भी डगमगाता है।

4. 	 लागत और जोखिम- ग्रीन प्रोजेक््टट््स की शरुुआती लागत 
अधिक होती है, और उनका रिटर््न  अपेक्षाकृत धीरे आता 
है। इससे बैैंकोों व वित्तीय संस््थथानोों को आर््थथिक जोखिम 
महसूस होता है, विशष रूप से एमएसएमई एवं स््टटार््टअप 
को ऋण देते समय।

5. 	 जागरूकता की कमी - भारत जैसे देशोों मेें ग्रीन डिपॉजिट 
या ग्रीन फाइनेेंस के बारे मेें आम जनता व छोटे निवेशकोों 
की समझ बेहद सीमित है। बैैंक कर््ममियोों, निवेशकोों और 
ग्राहकोों को इस विषय मेें प्रशिक्षण व जानकारी देने की 
आवश््यकता है।

6.	 नीतिगत और नियामकीय स््पष्टता का अभाव- अभी तक 
आरबीआई एवं अन््य नियामक संस््थथाए ँग्रीन फाइनेेंस को 
लेकर पूर््ण रूप से स््पष्ट दिशा-निर्देश नहीीं दे पाई हैैं, हालाकँि 
कुछ प्रयास जैसे कि भारतीय रिजर््व बैैंक का “हरित 
जमाराशि स््ववीकार करने के संबंध मेें ढांचा उपयोगी पहल 
है। परतंु नीतिगत स््तर पर अधिक स््पष्टता और समर््थन की 
आवश््यकता है।

7. 	 डेटा और ट्रैकिग अवसंरचना का अभाव - ग्रीन 
परियोजनाओ ंका प्रभाव मापने के लिए आवश््यक डेटा-
संग्रह, विश्लेषण और ट्रैकिग अवसंरचना की कमी है।

8. 	 स््थथानीय आवश््यकताओ ं और वैश्विक मानकोों मेें 
सामंजस््य की कमी- भारत मेें ग्रामीण/स््थथानीय 

परियोजनाओ ंको ग्रीन मानकोों से जोड़ना कठिन है क््योोंकि 
वे अक््सर अंतरराष्ट्रीय मानकोों (जैसे ईएसजी ) पर खर े
नहीीं उतरते।

उपसंहार 

भारतीय अर््थव््यवस््थथा एक ऐसे चरण मेें है जहां हमेें तेजी से 
विकास करने की आवश््यकता है, लेकिन हमारे सामने चनुौती 
वाणिज््ययिक ऋण और निवेश निर््णयोों मेें जलवाय ुजोखिम और 
ईएसजी से संबन््धधित मुद्ददों को शामिल करने के तरीकोों के बारे मेें 
सोचन की है। निष््कर््षत: भारत मेें जलवाय ु वित्तपोषण 
आशाजनक संकेतकोों के साथ विस््ततार कर रही है और बैैंक 
सक्रिय रूप से स््थथायी वित्त को बढ़़ावा देने के साथ-साथ देश 
को न््ययूनतम कार््बन, संसाधन-कुशल तथा टिकाऊ अर््थव््यवस््थथा 
की दिशा मेें महत्तत्वपूर््ण भूमिका निभा रहे हैैं। 

जलवाय ु वित्तपोषण से संबंधित योजनाए ँपर््ययावरण संरक्षण के 
साथ-साथ बैैंकोों को दीर््घकालीन स््थथिरता और प्रतिष्ठा भी प्रदान 
कर सकते हैैं। अत: जलवाय ुवित्तपोषण एक सतत् भविष््य प्राप्त 
करने की दिशा मेें एक महत्तत्वपूर््ण कदम है। यह भविष््य की 
आवश््यकता है और बैैंक इसमेें “वित्तीय उत्प्रेरक” (financial 
enabler) की भूमिका निभा रहे हैैं। इससे हरित अर््थव््यवस््थथा, 
सतत विकास, और पर््ययावरणीय संरक्षण को मजबूती मिलती है। 
यह भी कहा जा सकता है कि यदि जलवाय ुवित्तपोषण को सही 
नियमन, पारदर््शशिता और ग्राहक शिक्षा के साथ जोड़़ा जाए, तो 
यह भारत जैसे देश मेें यह सतत विकास के मजबूत स््ततंभ के 
रूप मेें उभर सकता है तथा हरित भविष््य की दिशा मेें हम 
सकारात््मकता के साथ आगे बढ़ सकेें गे।   

सदंर््भ स्रोत : 
•	 दनैिक हिदंसु््ततान, 
•	बि जनेस स््टैैंडर््ड के विभिन््न अकं, 
•	 भारतीय रिज़र््व बैैंक की वेबसाइट 
•	न ाबार््ड की वेबसाइट 
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रेग््ययुलटेर की नज़र से

भारतीय रुपये (INR) मेें अंतरराष्ट्रीय व््ययापार का निपटान

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 03 अक््‍ततूबर 2025 को सभी श्रेणी-I 

प्राधिकृत व््ययापारी बैैंकोों को भारतीय रुपए (INR) मेें अंतरराष्ट्रीय 

व््ययापार के निपटान पर दिशा निर्देश जारी किया

दिनांक 03 अक््‍ततूबर, 2025 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) 

परिपत्र सं. 13 के माध््यम से जारी दिशा-निर्देशोों के संदर््भ मेें, 

प्राधिकृत व््ययापारी बैैंक विशष रुपया वास्ट्रो खातोों मेें शेष राशि 

के निवेश की अनुमति भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर््तनीय 

डिबेेंचर (non-convertible debenture) / बॉन््ड (bond) 

और कमर््शशियल पेपर (commercial paper) मेें भी दिनांक 03 

अक््‍ततूबर, 2025 के परिपत्र मेें निर््ददिष्ट दिशा-निर्देशोों और 

सीमाओ ंके अनुसार दे सकते हैैंI

उपरोक्त निदेश तत््ककाल प्रभाव से लागू हो गए हैैं। साथ ही 

प्राधिकृत व््ययापारी श्रेणी-। बैैंकोों को इस परिपत्र की विषयवस््ततु से 

अपने संबंधित घटकोों और ग्राहकोों को अवगत कराने के लिए भी 

निर्देश दिया गया। इस परिपत्र मेें निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध 

अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) 

और 11(1) के अंतर््गत जारी किए गए हैैं और ये किसी अन््य 
विधि/ कानून के अंतर््गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि 
कोई होों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीीं डालते हैैं।

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने समेकित मास््टर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 28 नवंबर 2025 को उक्त विषय पर प्रेस 
प्रकाशनी जारी किया। इसके अनुसार, विभिन््न अधिनियमोों 
द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियोों के अंतर््गत वर्षषों से कई निदेश 
जारी किए हैैं। जबकि वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ 
विनियामक दिशानिर्देशोों मेें वदृ्धि एक स््ववाभाविक प्रक्रिया है। यह 
विस््ततारित विनियामक क्षेत्र, कतिपय विनियमित संस््थथाओ ंपर 
वितरित पर््यवेक्षण/ विनियामक अधिकार क्षेत्र तथा नए अनुदेश 
जारी करने पर कतिपय पूर््ववर्ती अनुदेशोों के रद्द न किए जाने के 
कारण और अधिक बढ़़ी। विनियमित संस््थथाओ ं (आरई) पर 
अनुपालन बोझ को ध््ययान मेें रखते हुए, रिज़र््व बैैंक ने लगातार 
अपने विनियामक ढांचे को अनुकूलित करने का प्रयास किया है।

इस पषृ्ठभूमि के संदर््भ मेें, रिज़र््व बैैंक ने हाल ही मेें अपने 
विनियमन विभाग द्वारा प्रशासित विनियामक अनुदेशोों का 
मौलिक पनुर््गठन किया है, जो इसके विनियामक संचार मेें एक 
परिवर््तनकारी बदलाव का सूचक है। इस व््ययापक प्रयास मेें, 
विनियमन विभाग द्वारा अभिशासित 9000 से अधिक मौजूदा 
परिपत्ररों/दिशानिर्देशोों को 238 कार््य-विशिष्ट मास््टर निदेशोों 
(एमडी) मेें समेकित किया गया है, जो प्रत््ययेक विनियमित संस््थथा 
की श्रेणी के अनुरूप हैैं। नाबार््ड  द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों, राज््य 
सहकारी बैैंकोों और केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को जारी अनुदेशोों को 
भी नाबार््ड  के परामर््श से समेकित किया गया है। इस प्रयास से 
आरई के लिए स््पष्टता, पहुंच की सवुिधा और अनुपालन बोझ मेें 
कमी आने की आशा है, जिससे व््यवसाय मेें सगुमता बढ़़ान के 
व््ययापक उद्देश््य को समर््थन मिलगा।

इस समेकन प्रयास के अंतर््गत, लगभग 3500 निदेशोों, परिपत्ररों 
और दिशानिर्देशोों मेें निहित अनुदेशोों को 11 प्रकार की 
विनियमित संस््थथाओ ंके लिए 238 मास््टर निदेशोों मेें समेकित 
किया गया है। इस उद्देश््य के लिए, पहचानी गई 11 प्रकार की 
विनियमित संस््थथाए ँ हैैं: (ए) वाणिज््ययिक बैैंक; (बी) लघ ु वित्त 

ब्रिज राज 
मखु््य महाप्रबधंक, सचंार विभाग

भारतीय रिज़र््व बैैंक, केें द्रीय कार््ययालय, मुबंई 
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बैैंक; (सी) भगुतान बैैंक; (डी) स््थथानीय क्षेत्र बैैंक; (ई) क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैैंक; (एफ़) शहरी सहकारी बैैंक; (जी) ग्रामीण सहकारी 
बैैंक; (एच) अखिल भारतीय वित्तीय संस््थथा; (आई) गैर-बैैंकिग 
वित्तीय कंपनी; (जे) आस््तति पनुर््ननिर््ममाण कंपनी; और (के) साख 
सूचना कंपनी। शेष निदेशोों/ परिपत्ररों मेें निहित अनुदेशोों को 
परुाना माना गया है और उन््हेें समेकित मास््टर निदेशोों के जारी 
होने पर रद्द करने के लिए चिह्नित किया गया है।

तदनुसार, दिनांक 10 अक््‍ततूबर 2025 की प्रेस प्रकाशनी के 
माध््यम से इन 238 एमडी के मसौदोों को पूर््णता और सटीकता 
के संबंध मेें जन सामान््य की टिप््पणियोों के लिए रिज़र््व बैैंक की 
वेबसाइट पर रखा गया। समेकित एमडी जारी करने के बाद  
रद्द किए जाने वाले परिपत्ररों की सूची तथा अलग-अलग रूप  
से बनाए रखे जाने वाले अधिसूचनाओ ंकी सूची भी प्रदान की 
गई थी।

रिज़र््व बैैंक को विभिन््न हितधारकोों से एमडी के मसौदे पर 770 
से अधिक टिप््पणियां प्राप्त हुई।ं कई सझुाव विनियामक परिवर््तनोों 
के लिए थे, जो इस समेकन अभ््ययास के दायरे से बाहर थे, 
इसलिए समेकन के उद्देश््य से उन पर विचार नहीीं किया गया। 
शेष टिप््पणियोों, जो एमडी के अंतिम रूप देने से संबंधित थीीं, पर 
एमडी के समेकन को अंतिम रूप देने के दौरान विधिवत विचार 
किया गया।

परिणामस््वरूप, 28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा 
ये अंतिम दस््ततावेज़ जारी किए गए हैैं:

i)	 इन 244 मास््टर निदेशोों मेें विनियमन विभाग द्वारा वर््तमान 
मेें प्रशासित अनुदेशोों को 'जैसा-है' आधार पर शामिल 
किया गया है। इन निदेशोों को 11 प्रकार के विनियमित 
संस््थथाओ ंके लिए अलग-अलग जारी किए गए हैैं और ये 
विभिन््न विनियामक क्षेत्ररों मेें सुसंगत रूप से व््यवस््थथित हैैं। 
ये दस््ततावेज अधिसूचनाए ं  मास््टर निदेश  विनियमन 
विभाग (कार््य  फ़़िल््टर) के माध््यम से एक््ससेस किए जा 
सकते हैैं। ये मास््टर निदेश विनियमन विभाग द्वारा 
प्रशासित विनियमोों की एकमात्र लाइब्रेरी के रूप मेें कार््य 
करेेंगे।

ii) 	 इन समेकित मास््टर निदेशोों के जारी होने के बाद रद्द / 
वापस लिए जा रहे 9445 परिपत्ररों की सूची, अधिसूचनाए ं

 वापस लिए गए परिपत्ररों की सूची  विनियमन विभाग 
द्वारा वापस लिए गए परिपत्ररों के माध््यम से एक््ससेस की जा 
सकती है।

नेपाल और भूटान से भारतीय मुद्रा का निर््ययात और आयात

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 08 दिसंबर 2025 को सभी प्राधिकृत 
व््यक्ति को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश 
के अनुसार, प्राधिकृत व््यक्तियोों का ध््ययान 20 मार््च  2019 के 
ए.पी. (डीआईआर श््रृृंखला) परिपत्र सं. 24 की ओर आकर््षषित 
किया गया। 

समीक्षा के उपरांत, दिनांक 20 मार््च  2019 के ए.पी. (डीआईआर 
श््रृृंखला) परिपत्र सं. 24 का अधिक्रमण करते हुए यह निर््णय 
लिया गया कि पाकिस््ततान अथवा बांग््ललादेश का नागरिक न होने 
वाला कोई व््यक्ति -

(i) 	 `100 तक के मूल््यवर्गगों मेें किसी भी राशि तक भारत 
सरकार के करेेंसी नोट और भारतीय रिज़र््व बैैंक के बैैंक 
नोट भारत से नेपाल अथवा भूटान ले जा सकता है या 
भेज सकता है, और नेपाल अथवा भूटान से भारत ला 
सकता है;

(ii) 	`100 से अधिक मूल््यवर्गगों के नोट, कुल `25,000 की 
सीमा तक, भारत से नेपाल अथवा भूटान ले जा सकता है;

(iii) 	̀ 100 से अधिक मूल््यवर्गगों के नोट, कुल `25,000 की 
सीमा तक, नेपाल अथवा भूटान से भारत ला सकता है।

साथ ही, भारतीय रिज़र््व बैैंक ने निर्देश दिया कि प्राधिकृत व््यक्ति 
इस परिपत्र की विषय-वस््ततु अपने घटकोों और ग्राहकोों के संज्ञान 
मेें लाए।ं

चेक ट्रंकेशन प्रणाली मेें निरतंर समाशोधन और वसूली पर 
निपटान: चरण 2

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 24 दिसंबर 2025 को उक्त विषय पर 
चेक ट्रंकेशन प्रणाली मेें भाग लेने वाले बैैंकोों / भारतीय राष्ट्रीय 
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भगुतान निगम के अध््यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख््य कार््यपालक 
अधिकारी को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। 

दिशा निर्देश मेें दिनांक 13 अगस््त 2025 के परिपत्र केें का.
डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.536/04-07-001/2025-2026 
का संदर््भ था, जिसका विषय ‘चेक ट्रंकेशन प्रणाली मेें निरतंर 
समाशोधन और वसूली पर निपटान की शरुुआत’ था। 
परियोजना का चरण 1 दिनांक 4 अक््टटूबर 2025 को लागू 
किया गया था। 

साथ ही, उपर््ययुक्त परिपत्र मेें आंशिक संशोधन करते हुए 
निम््नलिखित सूचित किया गया:

i. 	 बैैंकोों को अपने परिचालन को सवु््यवस््थथित करने के लिए 
अधिक समय देने के उद्देश््य से चरण 2 का कार््ययान््वयन 
अगले निर्देश तक स््थगित किया जाता है।

ii. 	प्र स््ततुतीकरण सत्र का समय संशोधित कर प्रातः 09:00 
बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक तथा पषु्टिकरण सत्र का 
समय संशोधित कर प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे 
तक किया जाता है।

वस््ततु और सेवाओ ंका निर््ययात तथा आयात

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 16 जनवरी 2026 को उक्त विषय पर 
समस््त प्राधिकृत व््ययापारी को दिशा निर्देश जारी किया। इसके 
अनुसार, रिज़र््व बैैंक ने फेमा, 1999 के अंतर््गत वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ं के निर््ययात और आयात से संबन््धधित विनियमोों और 
निर्देशोों की व््ययापक समीक्षा की है, और हितधारकोों से परामर््श 
करते हुये, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओ ंका निर््ययात 
तथा आयात) विनियमावली, 2026 जारी की है। इस 
विनियमावली का उद्देश््य व््ययापार मेें सगुमता को बढ़़ावा देना, 
विशष रूप से छोटे निर््ययातकोों और आयातकोों के लिए, और 
प्राधिकृत व््ययापारियोों को अपने ग्राहकोों को त््वरित और अधिक 
कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। यह 
विनियमावली 1 अक््टटूबर 2026 से प्रभावी होगी। तदनुसार, इन 
निर्देशोों मेें निहित अनुदेश भी उक्त तिथि से प्रभावी होोंगे।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के 
तहत प्रदत्त शक्तियोों का प्रयोग करते हुए, रिज़र््व  बैैंक सभी 

प्राधिकृत व््ययापारियोों (एडी) को निर्देश देता है कि माल और 
सेवाओ ं के निर््ययात तथा आयात से संबंधित लेनदेन, जिनमेें 
मर्चंटिग व््ययापार लेनदेन भी शामिल हैैं, करते समय विदेशी मुद्रा 
प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), और फेमा के तहत जारी 
नियमोों, विनियमोों और निर्देशोों तथा भारत सरकार द्वारा जारी 
मौजूदा विदेश व््ययापार नीति का पालन सुनिश्चित करेें।

साथ ही, प्राधिकृत व््ययापारी को निर्देश दिया गया कि वे:

i. 	 सभी संदर््भ रिज़र््व बैैंक को प्रवाह पोर््टल के माध््यम से  
भेजेें।

ii. 	कि सी भी संदिग््ध लेनदेन की सूचना प्रवर््तन निदेशालय 
(डीओई) को देें।

इन निर्देशोों के लागू होने की प्रभावी तिथि से, मास््टर निदेश – 
माल और सेवाओ ंका निर््ययात तथा मास््टर निदेश – माल और 
सेवाओ ंका आयात और अनुलग््नक मेें सूचीबद्ध परिपत्र निरस््त 
माने जाएगें।

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने यह निर्देश भी दिया कि प्राधिकृत व््ययापारी 
इस परिपत्र की विषयवस््ततु से अपने संबंधित ग्राहकोों / घटकोों 
को अवगत कराए।ँ

इस परिपत्र मेें निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 
1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर््गत 
जारी किए गए हैैं और किसी अन््य कानून के अंतर््गत आवश््यक 
अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना हैैं। ये निर्देश 1 अक््टटूबर, 2026 से प्रभावी होोंगे।

सूक्षष्म, लघु और मध््यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार 
संबंधी (संशोधन) निदेश, 2026

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 09 फरवरी 2026 को उक्त विषय पर 
सभी अनुसूचित वाणिज््ययिक बैैंक के अध््यक्ष / प्रबंध निदेशक / 
मुख््य कार््यपालक अधिकारी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों को छोड़कर) 
को दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश मेें भारतीय रिज़र््व बैैंक 
ने मास््टर निदेश – सूक्षष्म, लघ ुऔर मध््यम उद्यम (एमएसएमई) 
क्षेत्र को उधार (23 जलुाई 2025 की स््थथिति के अनुसार 
अद्यतन) का संदर््भ लिया। 
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इसके अनुसार, बैैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की 
धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियोों का प्रयोग करते हुए 
समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा इस बात से 
संतुष्ट होकर, कि ऐसा करना सार््वजनिक हित मेें आवश््यक और 
समीचीन है, एतद््द्ववारा ये निदेश जारी किए जाते हैैं, जो इसके 
बाद विनिर््ददिष्ट किए गए हैैं।

संशोधन निदेश के माध््यम से निदेशोों मेें निम््ननानुसार परिवर््तन 
किए गए हैैं:

i. 	 पैराग्राफ 4.1 को निम््नलिखित से प्रतिस््थथापित किया 
जाएगा, अर््थथा त्: -  ‘4.1 संपार्श्विक प्रतिभूति’

(क) 	बैैंकोों के लिए अनिवार््य है कि वे एमएसई क्षेत्र मेें 
इकाइयोों को दिए गए `20 लाख तक के ऋणोों के 
मामले मेें संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करेें। बैैंकोों को यह 
भी सूचित किया गया है कि वे केवीआईसी द्वारा 
संचालित किए जाने वाले प्रधान मंत्री रोज़गार सजृन 
कार््यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर््गत वित्तपोषित सभी 
इकाइयोों को बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के `20 लाख 
तक के ऋण प्रदान करेें।

(ख) बैैंक अपनी आंतरिक नीति के अनुसार एमएसई 
इकाइयोों के अच््छछे ट्रैक रिकॉर््ड  और वित्तीय स््थथिति के 
आधार पर उन््हेें दिए जाने वाले ऋण के लिए संपार्श्विक 
प्रतिभूति की आवश््यकता के बिना उक्त सीमा को 
`25 लाख तक बढ़़ा सकते हैैं।

(ग) 	बैैंक क्रेड िट गारटंी योजना कवर का लाभ उठा सकते 
हैैं, जहां लागू हो।

(घ) 	हालाकँि, संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त सीमा तक बैैंकोों 
द्वारा दिए गए ऋणोों के लिए उधारकर््तताओ ं द्वारा 
स््ववेच््छछा से गिरवी रखे गए सोने और चादँी को उक्त 
अधिदेश का उल््ललंघन नहीीं माना जाएगा। 

ii. 	 पैराग्राफ 6.5 को हटा दिया गया है:

उपर््ययुक्त संशोधन 01 अप्रैल 2026 को या उसके बाद एमएसई 
उधारकर््तताओ ंको दिए जाने वाले या नवीकृत किए जाने वाले 
सभी ऋणोों के लिए लागू होगा।

ओटीसी डेरिवटिव लेनदेन के लिए विशिष्ट लेनदेन 
अभिज्ञापक

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने 18 फरवरी 2026 को उक्त विषय पर 
सभी पात्र बाजार प्रतिभागी को दिशा निर्देश जारी किया। दिशा 
निर्देश के अनुसार, विशिष्ट लेनदेन अभिज्ञापक (यूटीआई) की 
संकल््पना, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेन की 
रिपोर््टििंग करने के लिए विश्व स््तर पर चिन््हहित प्रमुख डेटा तत््वोों 
मेें से एक के रूप मेें की गई है ताकि नीति निर््ममाताओ ंको ओटीसी 
डेरिवेटिव बाजार के संबंध मेें व््ययापक दृष्टिकोण मिल सके।

वर््तमान मेें, रुपया ब््ययाज दर डेरिवेटिव, सरकारी प्रतिभूतियोों मेें 
वायदा संविदा, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा ब््ययाज दर 
डेरिवेटिव और ऋण डेरिवेटिव के लिए ओटीसी बाजारोों मेें सभी 
लेनदेन क््ललियरिगं कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित ट्रेड 
रिपॉजिटरी (सीसीआईएल-टीआर) को रिपोर््ट  किए जाते हैैं। 
अब ऐसे सभी लेनदेन के लिए यूटीआई को अनिवार््य करने का 
निर््णय लिया गया है। ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए 
यूटीआई के कार््ययान््वयन के लिए एक रूपरेखा दिशा निर्देश के 
अनुबंध मेें संलग््न है।

ये निदेश 01 जनवरी, 2027 से प्रभावी होोंगे और इन निदेशोों के 
प्रभावी होने की तारीख को या इसके बाद किए गए ओटीसी 
डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू होोंगे। इस परिपत्र मेें निहित निदेश 
भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू के साथ 
पठित धारा 45डब््ल्ययू के तहत प्रदत्त शक्तियोों और इस संबंध मेें 
इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियोों का प्रयोग करते हुए जारी 
किए गए हैैं।   
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घूमता आईना  
(राष्ट्रीय खंड)

रिज़र््व बैैंक - एकीकृत ओम््बबुड्समैन योजना (RB-IOS), 
2026

वर््ष 2021 मेें जारी की गयी रिज़र््व बैैंक-एकीकृत ओम््बबुडसमैन 
योजना के कार््ययान््वयन के विगत पाचँ वर्षषों के अनुभवोों से मिली 
सीख और जनसामान््य से प्राप्त प्रतिक्रियाओ ंको शामिल करते 
हुए एवं वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओ ंसे सामंजस््य मेें आवश््यक संशोधन-
परिवर््धन करते हुए भारतीय रिज़र््व बैैंक ने रिज़र््व बैैंक-एकीकृत 
ओम््बबुड्समैन योजना RB-IOS, 2026 तैयार की है। यह 01 
जलुाई 2026 से प्रभावी होगी। RB-IOS, 2026 का मसौदा 
सार््वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश््य से 07 अक््टटूबर 
2025 को जारी किया गया था। रिज़र््व बैैंक ने हितधारकोों की 
टिप््पणियोों की समीक्षा करते हुए शिकायत निवारण तंत्र को और 
अधिक दक्ष बनाने के लिए बैैंकिग लोकपाल योजना मेें कतिपय 
आवश््यक संशोधन किए हैैं।

दिनांक 7 अक््टटूबर 2025 की अधिसूचना द्वारा राज््य सहकारी 
बैैंकोों और केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को 2021 की योजना के दायर े
मेें पहले ही शामिल कर लिया गया था। 2026 की योजना मेें इन 
विस््ततारोों को मूल योजना मेें आधिकारिक रूप से शामिल किया 
गया है। कतिपय प्रक्रियात््मक बदलाव करते हुए आरबीआई के 

शिकायत निवारण ढांचे को अत््ययाधनुिक बनाने की कोशिश भी 
की गयी है। 

सारांश रूप मेें कहेें तो रिजर््व बैैंक - एकीकृत ओम््बबुडसमैन 
योजना का यह संशोधित ढांचा "एक राष्टट्र-एक ओम््बबुड्समैन" 
के मूल सिद््धाांत को बनाए रखते हुए, 2021–2025 की संचालन 
अवधि के दौरान चिह्नित किए गए क्रियान््वयन अंतरालोों को दूर 
करने का प्रयास करता है।

वित्तीय समावेशन हतेु नई राष्ट्रीय कार््यनीति 2025-30

भारतीय रिजर््व बैैंक ने वित्तीय समावेशन की मुहिम को आगे 
बढ़ाने के लिए एक नई राष्ट्रीय कार््यनीति (NSFI)  
2025-30 की घोषणा की है। यह देश भर मेें वित्तीय समावेशन 
को गहनतर बनाने के उद्देश््य से तैयार की गयी एक पंचवर्षीय 
योजना है।

आरबीआई जैसे विनियामकोों, सरकारी बैैंकोों और केें द्र और 
राज््य सरकारोों के समन््ववित प्रयासोों का परिणाम रहा है कि 
वित्तीय समावेशन अभियान मेें देश काफी आगे बढ़ा है। भारतीय 
रिज़र््व बैैंक द्वारा जारी किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक 
(FII) जो वर््ष 2017 मेें 43.4 था, निरतंर बढ़ते हुए 2025 मेें 
67.0% हो गया है। बैैंकोों तक लोगोों की पहुंच मेें भी उल््ललेखनीय 
सधुार हुआ है। आज देश के 89.0% लोगोों के पास बैैंक खाता 
है। भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा जारी डिजिटल भगुतान सूचकांक 
(DPI) सितंबर 2025 मेें 516.76 तक पहुंच गया है जो मार््च 
2019 मेें 153.47 हुआ करता था। 

आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार््यनीति 2019-
24 वर््ष 2020 मेें जारी की थी। इस दौरान हुई प्रगति के आधार 
पर ही आगे बढ़ते हुए यह नई राष्ट्रीय कार््यनीति 2025-30 
तैयार की गयी है। यह समाज के आखिरी पायदान पर स््थथित 

डॉ. करुणशे तिवारी 
सहायक महाप्रबधंक (राजभाषा)

भारतीय रिज़र््व बैैंक, क्षेत्रीय कार््ययालय, भोपाल
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व््यक्ति तक वित्तीय सेवाओ ं की पहुंच और उनके उपयोग पर 
मुख््य रूप से ध््ययान केें द्रित करती है। यह कार््यनीति निम््नलिखित 
पाचँ व््ययापक उदेश््योों को लेकर आगे बढ़ेगी जिन््हेें ‘पंच-ज््ययोति’ 
कहा गया है:-

1.	 परिवार और सूक्षष्म उद्यम वित्तीय स््थथायित््व और वित्तीय 
सरुक्षा का अनुभव करेें इसके लिए यकु्तिसंगत, भरोसेमंद, 
उपयकु्त और किफायती वित्तीय सेवाओ ं की उपलब््धता 
और उनके उपयोग मेें सधुार लाना; 

2.	लै ैंगिक संवेदनशीलता वाले दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते 
हुए महिला नेतृत््व वाले वित्तीय समावेशन को अपनाना एव ं
वित्तीय सेवाओ ंसे वंचित तथा समाज के कमज़ोर तबकोों 
के लिए विशिष्ट रणनीति तैयार करना; 

3.	 आजीविका, कौशल विकास और सहायता परितंत्र मेें 
सामंजस््य स््थथापित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश््योों 
के साथ इन््हेें जोड़ना;

4.	वि त्तीय अनुशासन लाने के एक उपाय के तौर पर वित्तीय 
शिक्षा का लाभ उठाना; और 

5.	 ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण उपायोों की गणुवत्ता 
और विश्वसनीयता मेें सधुार करना। 

उपर््ययुक्त पाचँ व््ययापक उद्देश््योों को हासिल करने के लिए इस 
कार््यनीति मेें 47 प्रमुख कार््रवाई बिंद ुचिह्नित किए गए हैैं। आशा 
की जा रही है कि इन उपायोों से वित्तीय साक्षरता को बल 
मिलगा, प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग करते हुए समाज के 
अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओ ंकी पहुचँ सनुिश्चित की जाएगी, 
वंचित समूहोों के लिए उनकी आवश््यकताओ ं पर आधारित 
वित्तीय उत््पपादोों को डिजाइन किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल 
लेेंडिंग (ऋण) के नये तरीके और ऋण मूल््ययाांकन के वैकल््पपिक 
तरीके अपनाकर ऋण उपलब््धता मेें मौजूद अंतर को कम किया 
जा सकेगा। 

जमा खाता बीमा नियमोों मेें बदलाव... जोखिम आधारित 
प्रीमियम मॉडल लागू

भारतीय रिजर््व बैैंक अप्रैल 2026 से जमा खाता बीमा 
(Account Deposit Insurance) के लिए एक बड़़ा बदलाव 

लागू करने जा रहा है। अब तक सभी बैैंकोों से एकसमान दर पर 
वसूला जाने वाला बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) 
समाप्त होगा और उसकी जगह जोखिम आधारित प्रीमियम 
मॉडल लागू किया जाएगा। इस व््यवस््थथा मेें आर््थथिक रूप से 
सदुृढ और सरुक्षित बैैंकोों को कम प्रीमियम देना होगा। अब तक 
भारत मेें जमा बीमा के लिए समान दर प्रणाली लागू थी, जो 
1962 से चली आ रही थी। इसके तहत सभी बैैंक अपने जमा 
पर प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे का प्रीमियम निक्षेप बीमा एव ं
प्रत््यय गारटंी निगम (DICGC) को देते थे। बैैंक कितना सरुक्षित 
है या उसकी वित्तीय स््थथिति कैसी है, इसका इस दर पर कोई 
असर नहीीं पड़ता था। 

आरबीआई का मानना है कि यह व््यवस््थथा बैैंकोों को बेहतर 
जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत््ससाहित नहीीं करती थी, इसलिए 
इसमेें बदलाव जरूरी था। नए मॉडल के तहत बैैंकोों को उनकी 
वित्तीय सेहत और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अप्रैल 2026 
से ए, बी, सी और डी-चार अलग-अलग श्रेणियोों मेें रखा जाएगा। 
इसके लिए पूंजी पर््ययाप्तता, एनपीए, लाभप्रदता, तरलता और 
पर््यवेक्षण रटेिग जैसे मानकोों को आधार बनाया जाएगा। सबसे 
सरुक्षित बैैंकोों (श्रेणी- ए) को अब प्रति 100 रुपये जमा पर सिर््फ  
आठ पैसे का प्रीमियम देना पड़ सकता है, जो मौजूदा दर से 
करीब 33 फीसदी कम है। श्रेणी 'बी' के बैैंक 10 पैसे, श्रेणी 'सी' 
के बैैंक 11 पैसे और श्रेणी 'डी' (सबसे अधिक जोखिम) के बैैंक 
12 पैसे प्रीमियम का भगुतान करेेंगे। बैैंकोों के जोखिम-आकलन 
के लिए दो मॉडल अपनाए जाएगें। टियर-1 मॉडल अनसूुचित 
वाणिज््ययिक बैैंकोों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों को छोड़कर) पर लागू 
होगा, जिसमेें पर््यवेक्षी रटेिग, कैमल््स मानक और जमा बीमा कोष 
पर संभावित नकुसान को आधार बनाया जाएगा। टियर-2 
मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैैंकोों और सहकारी बैैंकोों के लिए होगा, 
जिसमेें मात्रात््मक संकेतकोों और संभावित नकुसान पर ध््ययान 
दिया जाएगा। परुाने और स््थथिर बैैंकोों को अतिरिक्त राहत देते हुए 
आरबीआई ने इस व््यवस््थथा मेें एक ‘विंटेज इंसेेंटिव’ भी जोड़़ा है। 
जिन बैैंकोों का रिकॉर््ड  लंबे समय तक स््थथिर रहा है और जिन पर 
कोई बड़़ा विनियामकीय प्रतिबंध नहीीं लगा है अथवा जिनका 
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पनुर््गठन नहीीं हुआ है, उन््हेें अतिरिक्त छूट मिलगी। यह छूट 

सालाना एक फीसदी तक हो सकती है और अधिकतम 25 

फीसदी तक जा सकती है। लोकल एरिया बैैंक और पेमेेंट्स बैैंक 

जोखिम-आधारित प्रीमियम व््यवस््थथा से बाहर रहेेंगे और पहले 

की तरह `100 जमा पर 12 पैसे की समान दर चकुाते रहेेंगे। इस 

बदलाव से जमाकर््तताओ ंपर फिलहाल कोई प्रभाव नहीीं पड़ेगा। 

उल््ललेखनीय है कि निक्षेप बीमा एवं प्रत््यय गारटंी निगम 

(DICGC) भारतीय रिज़र््व बैैंक के पूर््ण  स््ववामित््व वाली सहायक 

संस््थथा है। यह भारत मेें बैैंक जमाकर््तताओ ंकी जमाराशि पर बीमा 

सरुक्षा प्रदान करती है, जो वर््तमान मेें प्रति जमाकर््तता  `पांच 

लाख तक है। 

बीपीएसएस बना पीआरबी 

भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा भगुतान और निपटान प्रणालियोों के 

विनियमन और पर््यवेक्षण हेतु बोर््ड  (बीपीएसएस) के स््थथान पर 

अब भगुतान विनियामक बोर््ड  का गठन किया गया है। यह 

भगुतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कार््य 

करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर््गत यह बोर््ड 

निम््नलिखित से मिलकर गठित होगा: - 

क)	 रिज़र््व बैैंक का गवर््नर इसका पदेन अध््यक्ष होगा;

ख)	 रिज़र््व बैैंक का उप गवर््नर (भगुतान और निपटान प्रणाली 

का प्रभारी) पदेन सदस््य होगा;

ग)	 रिज़र््व बैैंक के केें द्रीय बोर््ड  द्वारा नामित रिज़र््व बैैंक का एक 

अधिकारी पदेन सदस््य होगा; 

घ)	के ें द्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस््य होोंगे जो भगुतान 

प्रणालियोों, आईटी एवं साइबर सरुक्षा, कानून के विशषज्ञ 

होोंगे। 

ङ)	 आरबीआई के प्रधान विधि परामर््शदाता को स््थथायी तौर 

पर आमंत्रित किया जाएगा; 

च)	 आरबीआई इस बोर््ड  की बैठकोों मेें विशषज्ञञों को (स््थथायी/ 

तदर््थ) आमंत्रित कर सकेगा। 

सदस््योों का कार््यकाल 04 वर््ष होगा। इस बोर््ड  की कम से कम 
दो बैठकेें  वर््ष  मेें अनिवार््यत: आयोजित की जाएगंी और प्रत््ययेक 
बैठक मेें अध््यक्ष (गवर््नर/उप गवर््नर) एवं एक नामित सदस््य 
सहित कम से कम तीन (03) व््यक्ति उपस््थथित होने चाहिए। टाई 
होने की स््थथिति मेें अध््यक्ष को निर््णणायक मत देने का अधिकार 
होगा। 

सीपीआई के लिए आधार वर््ष अब 2024 होगा

सांख््ययिकी एवं कार््यक्रम कार््ययान््वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत 
सरकार ने हाउसहोल््डड््स उपभोग व््यय सर्वेक्षण: 2023-24 का 
उपयोग करते हुए मेें उपभोक्ता मूल््य सूचकांक (CPI) के लिए 
आधार वर््ष बदलकर 2024 कर दिया गया है। इसके अनुसार, 
वर््षषानुवर््ष  आधार पर सामान््य सीपीआई 2.75% रहा। महगँाई 
दरोों की बात की जाए तो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों मेें ये दरेें 
क्रमश: 2.73% और 2.77% रहीीं। अखिल भारतीय उपभोक्ता 
खाद्य मूल््य सूचकांक (CFPI) पर आधारित वर््षषानुवर््ष  महगँाई 
दर 2.13% रही। इसी प्रकार, आवासन क्षेत्र मेें वर््षषानुवर््ष  महगँाई 
दर 2.05% रिकॉर््ड  की गयी। 

उपभोग के उद्देश््य से हाउसहोल््डड््स द्वारा खरीदी जाने वाली 
वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंके सामान््य खुदरा मूल््य मेें समय के साथ 
आए परिवर््तन का संकेतक है उपभोक्ता मूल््य सूचकांक। 
उपभोक्ताओ ं द्वारा किए जाने वाले कुल व््यय के आधार पर 
सीपीआई बास््कके ट मेें शामिल वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंको विशष 
भारिता (weight) दी जाती है। समय के साथ कीमतोों मेें आने 
वाले परिवर््तन को मापने के लिए संदर््भ के रूप मेें एक आधार 
वर््ष लिया जाता है जो अभी तक 2012 था। अर््थव््यवस््थथा मेें 
होने वाले संरचनात््मक परिवर््तनोों, प्रौद्योगिकी जनित परिवर््तनोों 
और बाज़ारोों के विकास, मौद्रिक नीति के बेहतर होते संचरण 
जैसे कारणोों को देखते हुए एक अवधि के उपरांत वस््ततुओ ंऔर 
सेवाओ ंको दी जाने वाली भारिता और आधार वर््ष मेें परिवर््तन 
लाज़िमी हो जाता है। 

उल््ललेखनीय है कि मुद्रास््फफीति यानी महगँाई दर को लक्षित 
सीमा (4% ± 2%) मेें बनाए रखने के लिए आरबीआई सीपीआई 
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(संयकु्त) पर निर््भर करता है। इसलिए मौद्रिक नीति निर््ममाण की 
प्रक्रिया मेें भारिता का त्रुटिरहित होना बहुत मायने रखता है। इसे 
ही देखते हुए कई देशोों मेें हर 3-5 साल मेें सीपीआई बास््कके ट को 
अद्यतन करने की परिपाटी है। 

प्रस््ततावित सीपीआई मेें आधार वर््ष के अलावा भी कई प्रासंगिक 
परिवर््तन किए गए हैैं, जैसे- सीपीआई बास््कके ट मेें कई नई 
वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंको जोड़ा जाना एवं कई अन््य को बास््कके ट 
से हटाया जाना। उद्देश््य के अनुसार व््यक्तिगत उपभोग के 
वर्गीकरण (COICOP)-2018 के अनुसार 6 समूहोों के स््थथान 
पर अब 12 भाग बनाए गए हैैं। 

भारतीय बैैंकोों मेें एनपीए अब कई दशकोों के न््ययूनतम स््तर 
पर: 

भारतीय रिज़र््व बैैंक ने जारी की आरटीपी 2024-25

वर््ष 2024-25 के दौरान भारत मेें बैैंकिग की प्रवतृ्ति एवं प्रगति 
पर हाल ही मेें जारी रिपोर््ट  (RTP) दर््शशाती है कि भारत के बैैंकोों 
मेें अनर््जक आस््ततियोों का स््तर इस अवधि मेें कई दशकोों के 
न््ययूनतम स््तर पर पहुंच गया। वर््ष 2025 के आखिरी चरण मेें 
एनपीए अनुपात नीचे आते हुए 2.1% तक पहुचँ गया। मार््च 
2025 के अंत मेें निवल एनपीए (NNPA) अनुपात भी गिरकर 
0.5% हो गया। 

नारगंी अर््थव््यवस््थथा को गति देने की पहल

वर््ष 2026-27 के संघीय बजट मेें नारगंी अर््थव््यवस््थथा 
(रचनात््मक अर््थव््यवस््थथा) को रफ््ततार देने का लक्षष्य रखा गया। 
रोजगार सजृन, नवाचार, निर््ययात और सॉफ््ट पावर मेें इसकी 
महती भूमिका को देखते हुए नारगंी अर््थव््यवस््थथा को प्रोत््ससाहित 
करने के लिए बजट मेें अनेक घोषणाए ँकी गयी हैैं। 

नारगंी अर््थव््यवस््थथा की अवधारणा पहली बार 2013 मेें 
कोलंबिया के राष्टट्रपति ईवान डूखे मार्के स और वहा ँ के पूर््व 
सांस््ककृति क मंत्री फेह्लीपे ब््ववीत्रागो द्वारा अपनी पसु््तक The 
Orange Economy: An Infinite Opportunity मेें लायी 
गयी। उनका मानना था कि ऐतिहासिक, सांस््ककृति क और 

धार््ममिक तौर पर नारगंी रगं संस््ककृति , रचनात््मकता और पहचान 
का परिचायक होता है। "ऑरेेंज इकोनॉमी" (रचनात््मक 
अर््थव््यवस््थथा) को परस््पर संबद्ध गतिविधियोों के एक समूह के 
रूप मेें परिभाषित किया गया है जिसके माध््यम से विचारोों को 
सांस््ककृति क वस््ततुओ ंऔर सेवाओ ंमेें बदल दिया जाता है और 
उन वस््ततुओ ं अथवा सेवाओ ं के मूल््य मुख््य रूप से बौद्धिक 
संपदा द्वारा निर््धधा रित किए जाते हैैं। अर््थथात ऐसे उद्योग जिनमेें 
निविष्टि (इनपटु) के तौर पर मुख््य रूप से रचनात््मकता और 
बौद्धिक संपदा होती है, उन पर केें द्रित अर््थव््यवस््थथा नारगंी 
अर््थव््यवस््थथा कही जाती है। एनीमेशन, वीआर, गेमिंग, कॉमिक््स, 
सिनमा, टेलीविज़न, रेडियो, संगीत, नृत््य, गायन वादन आदि, 
आर््ककि टेक््चर, डिजाइनिंग, फैशन, वास््ततुकला, सॉफ््टवेयर, 
अनुसंधान और विकास, संचार आदि जैसी गतिविधिया ँ इस 
अर््थव््यव््स्थथा के अंतर््गत मानी जाती हैैं। 

ये ऐसे क्षेत्र हैैं जहा ँनिर््ययात की पर््ययाप्त संभावनाए ँहैैं, रोजगार के 
प्रचरु अवसर हैैं, सांस््ककृति क विरासत को आगे बढ़ाते हुए सॉफ््ट 
पावर के रूप मेें देश के क्षमता निर््ममाण की संभावनाए ँहैैं। इनमेें 
यवुाओ ंऔर महिलाओ ंका अच््छछा प्रतिनिधित््व है और वस््ततुओ ं
तथा सेवाओ ंको प्रतिस््पर्धी दरोों पर उपलब््ध कराने का कौशल 
है। भारत की बात करेें तो इसी कौशल के बल पर वीएफएक््स 
और एनीमेशन जैसे क्षेत्ररों मेें किफायती दरोों पर आउटसोर््सििंग 
सेवाए ँदेने वाले एक प्रमुख केें द्र के रूप मेें भारत उभरा है। 

इस क्षेत्र मेें निहित संभावनाओ ंके दोहन के लिए यूनियन बजट 
मेें इसे महत््व दिया गया है और इसकी उत््पपादकता बढ़ाने के 
लिए अनेक उपाय किए गए हैैं, जैसे- वर््ष 2024 मेें भारतीय 
रचनात््मक प्रौद्योगिकी संस््थथान (IICT) की स््थथापना; फिल््म 
निर््ममाण को सवुिधाजनक बनाने और पायरेसी की रोकथाम के 
लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 लाना; 
फिल््मोों की शूटिग संबंधी अनुमतियोों और प्रोडक््शन से जड़ेु 
प्रोत््ससाहन के उपायोों के क्रियान््वयन को एक ही प््ललैटफॉर््म  पर 
लाने के लिए इंडिया सिने-हब (ICH) की स््थथापना; और सामग्री 
की विविधता, निष््पक्ष प्रतिस््पर््धधा  और निवेश को बढ़़ावा देने के 
लिए एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनाना आदि।
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निरतंर गति पकड़ता डिजिटल भुगतान 

सितंबर 2025 के लिए आरबीआई -डिजिटल भुगतान 

सूचकांक (RBI-DPI) मेें 5.0% तिमाही वदृ्धि (मार््च  2025 मेें 

493.22 से सितंबर 2025 मेें 516.76 तक) देखी गई। यह 

फरवरी 2026 मेें जारी किया गया। हालांकि, यह डेटा 2025 की 

तीसरी तिमाही से संबंधित था, लेकिन इसने चौथी तिमाही मेें 

भी डिजिटल भगुतान माध््यमोों की स््ववीकार््यता के संबंध मेें प्राप्त 

हो रहे रुझानोों का संकेत दिया।

‘चैैंपियन एमएसएमई’ बनाने की पहल

विकसित भारत की संकल््पना की ओर निरतंरता के साथ तेजी 

से आगे बढ़ने के प्रयास के तौर पर केें द्रीय बजट 2026-2027 

के अंतर््गत भारत सरकार ‘चैैंपियन एमएसएमई’ की अवधारणा 

लायी है। इसके तहत एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए 

विभिन््न कदमोों की घोषणा की गई है जिनमेें शामिल हैैं :- 

1. इक््वविटी के रूप मेें सहायता 

क)	 एसएमई ग्रोथ फंड: चनुिंदा मानदंडोों के आधार पर उद्यमोों 

को प्रोत््ससाहित करने के लिए `10,000 करोड़ का विशष 

एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है।

ख)	 आत््मनिर््भर भारत कोष: सूक्षष्म उद्यमोों के लिए 2021 मेें 

स््थथापित आत््मनिर््भर भारत फंड को `2,000 करोड़ से 

टॉप-अप करने का प्रस््तताव है।

2. चलनिधि सहायता 

TReDS: चार विशिष्ट उपायोों के माध््यम से TReDS (ट्रेड 
रिसीवेबल््स डिस््ककाउंटिग सिस््टम) प््ललेटफॉर््म  की क्षमता को 
अधिकतम करना:

	एमएसएमई से सभी सीपीएसई खरीद का निपटान 
अनिवार््यत: ट्रेडस के माध््यम से किया जाएगा।

	एमएसएमई को क्रेड िट गारटंी फंड ट्रस््ट (CGTMSE) का 
सहारा प्रदान करना ताकि वे बिना संपार्श्विक सरुक्षा या 
तीसरे पक्ष की गारटंी के ऋण सवुिधाए ँले सकेें । 

	̀10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड उपलब््ध कराना

	जीईएम-ट्रेडस एकीकरण जिससे एमएसएमई ऋण शीघ्र 
और किफ़ायती दरोों पर मिल सके। 

3. व््ययावसायिक समर््थन

‘कॉरपोरटे मित्र’ की सेवाए ँ प्रदान करना: कॉरपोरेट मित्र 
मान््यता प्राप्त पैरा-प्रोफशनल होोंगे जो एमएसएमई को किफायती 
दरोों पर अनुपालन से जड़ुी अपेक्षाए ँ पूरी करने मेें मदद करेेंगे। 
आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे 
प्रतिष्ठित व््ययावसायिक संस््थथानोों को विशष रूप से टियर- II 
और टियर-III शहरोों मेें कार््य  करने वाले इन कॉरपोरेट मित्ररों के 
प्रशिक्षण के लिए अल््पकालिक, मॉड्यूलर पाठ्यक्रम डिजाइन 
करने हेतु प्रोत््ससाहन और सहयोग प्रदान किया जाएगा।   
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घूमता आईना  
(अंतरराष्ट्रीय खंड)

(1) अमरीकी राष्टट्रपति ट्रंप ने केविन वार््ष को फेडरल रिज़र््व 

बैैंक का अगला अध््यक्ष नामित किया 

संयकु्त राज््य अमरीका के केें द्रीय बैैंक, फेडरल रिज़र््व, के वर््तमान 

अध््यक्ष, जेरोम पोवेल, का कार््यकाल इस वर््ष मई माह मेें समाप्त 

हो जाएगा। राष्टट्रपति डोनाल््ड ट्रंप ने इस पद के लिए केविन वार््ष 

को नामित किया है। श्री वार््ष  इस समय स््टटैनफोर््ड  विश्वविद्यालय 

मेें अध््ययापन कर रहे हैैं। साथ ही, वे हूवर संस््थथान मेें एक अतिथि 

शोधकर््तता  भी हैैं। अतीत मेें (2006-2011) वे फेडरल रिज़र््व के 

बोर््ड  ऑफ गवर््नर््स के सदस््य भी रह चकेु हैैं और 2008 के 

वित्तीय संकट से जूझने मेें उनका महत््वपूर््ण योगदान रहा है। 

उनकी छवि एक मुद्रास््फफीति-योद्धा की रही है। जानकार बता रहे 

हैैं कि अप्रैल 2025 मेें दिये एक भाषण मेें भी उन््होोंने कहा था कि 

फेडरल रिज़र््व का ध््ययान मुद्रास््फफीति-नियंत्रण से इतर फ़ैलता 

दिख रहा है, जो कि चिंताजनक है। श्री वार््ष  ने स््ननातक-स््तर की 

शिक्षा स््टटैनफोर््ड  विश्वविद्यालय मेें ही ग्रहण की है और 

स््ननातकोत्तर-शिक्षा हार््वर््ड  विश्वविद्यालय मेें 'विधि' विषय मेें 

हासिल किया है। वॉल स्ट्रीट के जाने-माने वित्तीय संस््थथान, 

मॉर््गन स््टटैनल, मेें वे काम कर चकेु रहे हैैं। वर््ष  2002 मेें तत््ककालीन 

राष्टट्रपति, जॉर््ज बशु, ने उन््हेें राष्ट्रीय आर््थथिक परिषद का सदस््य 

नियकु्त किया था। तब से वे सरकारी क्षेत्र से संबन््धधित रहे हैैं। अब 

देश की सीनेट उनके नाम को मंजूरी देने पर फैसला करेगी, 

जिसके बाद वे पदग्रहण कर सकेें गे। 

(2) बोलिविया मेें आसमान से नोटोों की वर््षषा 

फरवरी माह के आखिरी दिनोों मेें बोलिविया मेें एक सैनिक 

विमान अचानक नीचे गिरा और बुरी तरह क्षतिग्रस््त हो गया। 

दरु््घटना देश के दूसरे सबसे बड़े शर ‘एल आल््टटो’ मेें हुई। हादसे 

मेें 22 व््यक्तियोों की मृत््ययु तत््ककाल हो गई और 29 व््यक्ति घायल 

हो गए। विमान देश के केें द्रीय बैैंक के लिए नए करेेंसी नोट ले 

जा रहा था। इसमेें लगभग 1.7 करोड़ नोट थे, जिनका अंकित 

मूल््य (face value) तकरीबन 6.2 करोड़ अमरीकी डॉलर 

था। जब यह बात उजागर हुई, तो एक जन-सैलाब दरु््घटना 

स््थल पर उमड़ आया। भीड़ मेें कमोबेश 20 हज़ार लोग थे। 

भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आसूँ गैस का 

सहारा लेना पड़ा। बढ़ती भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस 

ने जितने नोट हाथ लगे, सभी को जला डाला। प्रशासन का 

अनुमान है कि इस घटना मेें विमान मेें लादे गए लगभग 30% 

नोट चोरी कर लिए गए। अब छान-बीन का काम चल रहा है 

और 51 व््यक्तियोों को गिरफ््ततार किया गया है। 28 फरवरी को 

देश के केें द्रीय बैैंक ने विमान मेें रखे सभी करेेंसी नोटोों का 

विमुद्रीकरण कर दिया। 

(3) युद्ध-ग्रस््त मध््य एशिया मेें सरकारोों तथा केें द्रीय बैैंकोों 

की नीति

मध््य एशिया मेें भारी घमासान जारी है। अमरीकी और इज़रेली 

सेनाओ ंके हमले के बाद ईरान ने ज़ोरदार जवाबी कार््यवाही की 

है। उसने फ़ारस की खाड़ी मेें स््थथित अरब देशोों पर प्रक्षेपण 

अस्त््रों से हमला किया है और होर््ममुज़ जलमरूमध््य से मालवाहक 

डॉ गौतम प्रकाश 
महाप्रबधंक, विनियमन विभाग

भारतीय रिज़र््व बैैंक, मुबंई 
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जहाजोों की आवा-जाही पर अपनी पकड़ कस ली है। इस सब 
के निकट और दूरगामी परिणाम ईरान, खाड़ी के अरब देशोों 
तथा अन््य देशोों की अर््थव््यवस््थथा पर होना तय है। बैैंक ऑफ 
इज़रेल ने युद्ध-ग्रस््त नागरिकोों एवं कारोबारियोों की मदद के 
लिए ऋण-संबन््धधित शर्ततों मेें ढील दी है। खाड़ी के अरब देशोों मेें 
से कुछ ने घर से ही काम करने के आदेश जारी किए हैैं तो कुछ 
ने वित्तीय बाज़ारोों को बंद रखने का निर््णय लिया है – जब तक 
वे उभरती स््थथितियोों का ठीक से आंकलन कर सकेें । संयुक्त 
अरब अमीरात के केें द्रीय बैैंक ने वाणिज््ययिक बैैंकोों को यह 
अनुमति दी है कि वे केें द्रीय बैैंक मेें रखे नगद रिज़र््व  का 30% 
तक अपनी तरलता की जरूरतोों के लिए इस््ततेमाल कर सकते 
हैैं। उनके लिए मीयादी ऋण भी केें द्रीय बैैंक उपलब््ध करा रहा 
है। इसके अतिरिक्त, अस््थथायी रूप से, बैैंक पूंजी से संबन््धधित 
नियमोों मेें भी ढील दी जाएगी। ईधंन बाज़ार मेें हो रही उथल-
पुथल से विदेशी मुद्रा बाज़ार भी अव््यवस््थथा की चपेट मेें आ रहे 
है और कई देशोों मेें केें द्रीय बैैंकोों को मध््यस््तता करनी पड़ी है, 
जैसे कि – इंडोनेशिया, फिलीपीन््स, ताइवान, तुर्की और 
भारत। अंतर््ररा ष्ट्रीय निपटान बैैंक (BIS) ने केें द्रीय बैैंकोों को 
चेताया है कि युद्ध एक प्रकार से आपूर््तति  पक्ष के लिए झटका है 
और ऐसे समय मेें ब््ययाज की दर को कम करना उपयुक्त उपाय 
नहीीं माना जाता है। अब देखना यह है कि विभिन््न केें द्रीय बैैंक 
इस मशवरे से सहमत हैैं भी या नहीीं। 

(4) जमा बीमा को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश (IMF) ने एक शोध-पत्र प्रकाशित किया 
है जिसमेें जमा बीमा प्रणाली को अर््थव््यवस््थथा मेें सरुक्षा कवच 
की भूमिका मेें और सशक्त बनाने पर विचार प्रस््ततुत क््यया गया है। 
शोधकर््तताओ ं ने यह रेखांकित किया है कि यदि जमा बीमा 
कार््यक्रमोों को अर््थव््यवस््थथा के समाधान प्राधिकरण के साथ 
ताल-मेल बनाकर चलाया जाए, तो सरुक्षा कवच सदुृढ़ किया 
जा सकता है। यह भी व््यक्त क््यया गया है कि केवल इतना पर््ययाप्त 
नहीीं है कि किसी बीमार बैैंक के डूबन पर जमा-कर््तताओ ं को 
धनराशि उपलब््ध कराई जाए – बल््ककि, जमा बीमा व््यवस््थथा को 

समाधान प्रक्रिया के लिए वित्तीय मदद भी मुहैया करानी चाहिए। 
इसका कारण यह है कि यदि जमा बीमा कोश के प्रयोग या 
उसके सहयोग से जमा खताओ ंको डूबते बैैंक से किसी स््वस््थ 
बैैंक मेें स््थथानांतरित किया जाए, तो जमा-कर््तताओ ं को बैैंक-
संबंधी सवुिधाए ंनिर््बबाध रूप से मिलती रहेेंगी जबकि जमकर््तताओ ं
को सीधे धनराशि देने से, कुछ समय के लिए वे बैैंक-सवुिधाओ ं
से वंचित हो जाएगें। इस पर व््यय भी कम होने की संभावना बनी 
रहती है। 

(5) ब्रिटेन मेें करेेंसी नोटोों के नए स््वरूप पर बहस 

ब्रिटेन मेें करेेंसी नोटोों के ऊपरी सतह पर देश के राजा अथवा 
रानी की छवि रहती है। 1970 से करेेंसी नोटोों की निचली सतह 
पर देश की नामचीन हस््ततियोों के चित्र दिये जाने लगे। वर््तमान मेें 
£5 के नोट पर पूर््व  प्रधान मंत्री एवं यदु्ध-नेता विंस््टन चर््चचिल की, 
£10 के नोट पर लेखिका जेन ओस््टटेन की, £20 के नोट पर 
चित्रकार जे.एम.डब््ललू. टर््नर की और £50 के नोट पर वैज्ञानिक 
एलन टूरिगं की तस््ववीरेें दी गई हैैं। हाल ही मेें, बैैंक ऑफ इंग््लैैंड 
ने यह निर््णय लिया कि करेेंसी नोटोों के स््वरूप मेें कुछ बदलाव 
लाए जाएगेँ। इसके लिए जनता का मत मांगा गया। जनता ने 
प्रसिद्ध देशवासियोों के बनिस््पत प्रकृति-संबन््धधित विषयोों को 
रखना ठीक समझा। विशषकर, ब्रिटेन के वन््य जीवोों की तस््ववीरोों 
को बड़ा समर््थन प्राप्त हुआ। अब बैैंक एक बार फिर जनता का 
मत मांगेगी – यह जानन के लिए कि कौन से वन््य जीव के चित्र 
को कौन से नोट पर रखा जाए। अतः, अंतिम निर््णय अभी बाकी 
है। परतंु समाज का, विशषकर राजनेताओ ंका, एक धड़ा इस 
सब से खासा रुष्ट है। उनका कहना है कि नोटोों पर छपी छवियां 
देश के गौरव को प्रदर््शशित करती हैैं – वे यह दिखाती हैैं कि किन 
महानुभावोों ने देश के इतिहास मेें अपनी छाप छोड़ी है। इनकी 
जगह किसी जानवर की तस््ववीर रखना एक भद्दे मज़ाक जैसा 
होगा। बैैंक के अधिकारियोों ने केवल इतना कहा है कि जाली 
नोटोों से समाज को बचाना उनके लिए सबसे महत््वपूर््ण है। स््वय ं
विंस््टन चर््चचिल की पौत्री ने समझाया है कि इस विषय पर 
अत््यधिक भावकु होने की कोई आवश््यकता नहीीं है। 
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(6) काग़ज के फूल - अब केन््यया मेें! 

पूर्वी अफ्रीका मेें स््थथित केन््यया फूलोों की खेती के लिए विख््ययात 

है। यूरोप मेें आयात किए जानेवाले फूलोों मेें से 40% फूल केन््यया 

मेें ही उगाये जाते हैैं। लेकिन स््वयं केन््यया मेें लोग करेेंसी नोटोों से 

बन 'गलुदस््तते' पर््व-त््ययोहार इत््ययादि मेें उपहार के रूप मेें देना 

पसंद करते हैैं। इन 'गलुदस््तोों' के निर््ममाण मेें अलग-अलग पदार््थ 

इस््ततेमाल किए जाते हैैं जैसे कि - गोोंद, पिन, स््टटेपल, आदि। 

अब, केन््यया के केें द्रीय बैैंक ने जनता को इस सब से बचन की 

सलाह दी है। उसका कहना है कि जब नोटोों पर गोोंद, पिन 

इत््ययादि का प्रयोग होता है, तो नोटोों की मशीनोों को इन््हेें प्रोसेस 

करने मेें बाधा आती है। ऐसे मेें, केें द्रीय बैैंक को इन नोटोों को 

अर््थव््यवस््थथा से निकालना पड़ता है और इनकी जगह नए नोट 

छाप कर जनता को मुहैया कराने पड़ते हैैं। इस सब से समाज 

पर अनावश््यक खर््च का बोझ आता है। बैैंक ने जनता को यह भी 

याद दिलाया है कि कानून के अनुसार, देश की करेेंसी नोटोों मेें 

किसी भी प्रकार का फेर-बदल करना एक दंडनीय अपराध है। 

(7) केें द्रीय बैैंक की मुद्रा नीति के लिए अधिदेश – एक से भले 

दो?

आर््थथिक जगत मेें इस बात पर मंथन चलता रहता है कि केें द्रीय 

बैैंक को मुद्रा नीति के लिए क््यया अधिदेश (mandate) दिये 

जाने चाहिए? एक मत है कि केवल एक अधिदेश ही होना चाहिए 

– 'मुद्रास््फफीति पर नियंत्रण'। परतंु दूसरा मत है कि अधिदेश दो 

होने चाहिए - 'मुद्रास््फफीति पर नियंत्रण' और 'बेरोज़गारी पर 

नियंत्रण'। वर््तमान मेें यूरोपीय केें द्रीय बैैंक के पास एक ही 

अधिदेश है और अमरीका के फेडरल रिज़र््व बैैंक के पास दोनोों। 

यूरोपीय केें द्रीय बैैंक की बोर््ड  सदस््यया इसाबेल श्नाबल ने अपना 

मत रखा है कि अधिदेश एक हो या दो, जब व््ययावहारिक तौर पर 

केें द्रीय बैैंक मुद्रा नीति बनाता है, तो एक ही मार््ग  निकलकर 

सामने आता है। जब अर््थव््यवस््थथा मेें मांग पक्ष कमजोर हो जाता 

है, तो महंगाई कम होती है और बेरोजगारी बढ़ती है – ऐसे मेें 

केें द्रीय बैैंक को ब््ययाज दरेें कम करनी होती हैैं। इसके विपरीत, 

जब मांग पक्ष अति-शक्तिशाली हो जाता है, तब महंगाई बढ़ती है 

और श्रम-बाज़ार मेें पारिश्रमिक उफान मेें होते हैैं – ऐसे मेें केें द्रीय 
बैैंक को ब््ययाज दरेें बढ़ानी होती हैैं। तो, अधिदेश एक हो या दो, 
केें द्रीय बैैंक के लिए मार््ग  एक ही निकलकर आता है। ऐसे अवसर 
बहुत कम आते हैैं जब कि दोनोों अधिदेशोों से निकले मार््ग  भिन््न-
भिन््न होों। एक प्रमुख कारण यह है कि केवल एक अधिदेश वाले 
केें द्रीय बैैंक भी बेरोजगारी के प्रति उदासीन नहीीं रहते। कितु, 
उनकी नज़र मुख््यतः मुद्रास््फफीति पर रहती है। 1950 और 
1960 के दशक ने यह शिक्षा प्रदान की थी कि यदि केें द्रीय बैैंक 
मुद्रास््फफीति के बजाए बेरोजगारी पर ज़््ययादा ध््ययान दे, तो महंगाई 
कमरतोड़ हो जाती है, जिससे आगामी समय मेें बेरोजगारी 
बढ़ती है। इस प्रकार, श्रीमती श्नाबल ने यूरोपीय केें द्रीय बैैंक के 
मौजूदा एकमात्र अधिदेश मेें कोई फेर-बदल नहीीं करने की 
अपील की। 

(8) बैैंक द फ़््राांस के गवर््नर ने त््ययागपत्र दिया

वर््ष 2015 से बैैंक द फ़््राांस के गवर््नर फ़््राांकोई विलरोई द गल््होों 
रहे हैैं, परतंु फरवरी 2026 मेें उन््होोंने अपना त््ययागपत्र देश के 
राष्टट्रपति को सौौंप दिया। जून 2026 मेें वे पदभार छोड़ देेंगे। बैैंक 
द फ़््राांस के गवर््नर का कार््यकाल 6 वर्षषों का होता है और यह श्री 
द गल््होों की लगातार दूसरी पारी है। सामान््यतः उनका कार््यकाल 
वर््ष 2027 तक रहता। यह बदलाव पूर््णत््यया अप्रत््ययाशित था। श्री 
द गल््होों ने बताया है कि यह उनका अपना निर््णय है और इसके 
बाद वे फ़््राांस की एक प्रमुख ग़ैर-सरकारी संस््थथा मेें अध््यक्ष बनेेंगे, 
जिसका मक़सद सामाजिक मुश््ककिलोों से घिरे नौजवानोों की 
मदद करना है। श्री द गल््होों बैैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेेंट्स 
के बोर््ड  के अध््यक्ष भी हैैं और उस पद का त््ययाग भी वे साथ मेें 
ही करेेंगे। श्री द गल््होों ने कहा है कि उनके कार््यकाल मेें, यूरोपीय 
केें द्रीय बैैंक के नेतृत््व मेें, मुद्रास््फफीति पर नियंत्रण किया जा चकुा 
है। बैैंक द फ़््राांस समस््त यूरोपीय समुदाय मेें पर््ययावरण के प्रति 
सबसे संवेदनशील बनकर उभरा है। बैैंक मेें पहले से अधिक 
महिलाए ंकार््यरत हैैं, और डिजिटल मुद्रा तथा कृत्रिम बदु्धिमत्ता 
(artificial intelligence) क्षेत्ररों मेें बैैंक की गिनती यूरोप की 
अग्रिम पंक्ति मेें की जा रही है। उन््होोंने बैैंक के भविष््य और 
उसकी सशक्त नेतृत््व-श््रृृंखला के बारे मेें पूर््ण  विश्वास व््यक्त किया। 
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(9) ऋण वहनीयता का आकलन कैसे किया जाए?

देश को चलाने के लिए सरकारेें बहुधा ऋण का सहारा लेती हैैं। 
इससे एक जोखिम भी पनपता है कि अत््यधिक ऋण का बोझ 
कहीीं समूचे देश को निगल नहीीं जाए। जितनी चकुाने की क्षमता 
हो, उतना ऋण लेना ही उचित होता है। इसीलिए अर््थशास्त्री 
ऋण-वहनीयता पर ज़ोर देते हैैं। परतंु ऋण-वाहनीयता का 
आकलन कैसे किया जाए? इसके लिए अधिकतर विशषज्ञ 
ऋण-और-उत््पपाद के अनुपात की ओर देखते हैैं। जब तक 
अनुपात 100% से कम हो, तब तक परिस््थथिती नियंत्रण मेें 
रहती है – लेकिन कोविड महामारी के बाद 100% का बाधँ भी 
टूट गया है। संयकु्त राज््य अमरीका मेें वर््ष  2020 मेें सरकारी 
ऋण 23 लाख करोड़ डॉलर था और ऋण-और-उत््पपाद का 
अनुपात 106% था। आज यही आंकड़े 39 लाख करोड़ डॉलर 
और 123% तक पहुचँ चकेु हैैं। अब अमरीका के राष्ट्रीय 
अर््थशास्त्र अनुसंधान ब््ययूरो ने एक शोधपत्र के माध््यम से यह 
कहा है कि ऋण-वाहनीयता का आंकलन ऋण-और-उत््पपाद के 
अनुपात के आधार पर नहीीं किया जाना चाहिए क््योोंकि यह हमेें 
सम््यक जानकारी नहीीं देता है। इससे श्रेष्ठ मापदंड हैैं - ऋण-
और-संपत्ति का अनुपात एवं वार््षषिक ब््ययाज और उत््पपाद का 
अनुपात। अमरीका के परिपेक्ष मेें शोधकर््तताओ ंने यह पाया कि 
एक तरफ ऋण-और-उत््पपाद का अनुपात ऐतिहासिक ऊंचाइयोों 
पर है तो दूसरी तरफ ऋण-और-संपत्ति का अनुपात औसत से 
कम स््तर पर है। शोधकर््तताओ ंने 19 अन््य प्रमुख देशोों के आंकड़े 
खंगाले और यह पाया कि ऋण-और-उत््पपाद का अनुपात 125-
वर््ष मेें सबसे ऊंचे स््तर पर विराजमान है लेकिन ऋण-और-

संपत्ति एवं वार््षषिक ब््ययाज-और-उत््पपाद के अनुपात औसत से 

कम स््तर पर हैैं। शोधकर््तताओ ं का दावा है कि उनके सझुाए 

विकल््प मौजूदा पद्धति से श्रेष्ठ हैैं। 

(10) बैैंक ऑफ इंग््लैैंड मेें छंटनी

ब्रिटेन के केें द्रीय बैैंक मेें व््यय पर लगाम देने और कार््य-कुशलता 

को उन््नत करने का अभियान चल रहा है। इस सिलसिल मेें 

अगले कुछ महीनोों मेें लगभग 8% बैैंक कर््मचारियोों की छटनी 

कर दी जाएगी। वर््तमान मेें बैैंक मेें काम करनेवालोों की संख््यया 

5,700 से कुछ अधिक है। हाल मेें बैैंक ने अर््थ शास्त्रीय मोडेलिंग 

और पूर््ववानुमान-प्रणाली मेें खासा निवेश किया है, जिससे उस 

पर व््यय पर काबू पाने का दबाव बढ़ गया है। बैैंक ने यह पाया कि 

वर््ष 2020 से लेकर 2025 तक उसके श्रम-बल की संख््यया 

30% बढ़ी और मजदूरी-व््यय करीब-करीब 55% बढ़ा। छटनी 

के कारण बैैंक प्रति वर््ष 3.5 करोड़ पाउंड की बचत कर सकेगा 

जबकि उसका ध््ययेय 4.5 करोड़ पाउंड व््यय कम करना है। 

छटनी के अलावा व््यय पर नियंत्रण के लिए बैैंक ने एक और 

योजना बनाई है। वह लंदन मेें स््थथित अपने कार््ययालयोों की संख््यया 

कम करेगी और कम खर्चील शहर, लीड्स, मेें कार््ययालयोों का 

विस््ततार करेगी। बैैंक ने अपने कर््मचारियोों को स््ववेछा से बैैंक की 

सेवा-निवतृ्त होने की इजाज़त मांगने को कहा था – उसने छटनी 

होनेवाले कर््मचारियोों को औसतन 81 हज़ार पौौंड प्रति कर््मचारी 

देने का ऐलान किया था। तकरीबन 700 कर््मचारियोों ने अर््ज़ज़िया ँ

जमा कीीं, परतंु सोच-विचार करने के बाद बैैंक ने लगभग 450 

इस््ततीफ मंजूर किए।   
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बैंकिगं चिंतन-अनचुिंतन
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बैंकिगं चिंतन-अनचुिंतन

सदस्यता िाममा
प्रबधं सपंादक 
बैंककगं त्चंति-अित्चंति 

भारतीय ररज़ि्व बैंक 
राजभाषा विभाग, केंद्ीय काया्वलय, 
सी-9, दसूरी मज़ंज़ल, बांद्ा कलुा्व सकंलु, 
बांद्ा (पिू्व), मुबंई - 400 051

महोदय,

मैं तीि िषषों कषे ललए ‘बैंककगं त्चंति-अित्चंति’ का ग्ाहक बििा चाहता / चाहती हूँ। आपसषे अिरुोध हनै कक वि�िांककत ब्ोरषे 
कषे अिसुार मझुषे वियत्मत रूप सषे पत्त्का भषेजें।

सदस्यता क्रमांक (यकद पहलषे सषे सदस्य हैं) 

िाम (स्पष्ट अक्रों  में) : श्ी / श्ीमती / कमुारी 

पता (स्पष्ट अक्रों  में) : 

केंद्  वपिकोड 

मो. ि.ं  टषेलीफोि ि.ं (काया्वलय)   वििास 

फनैक्स ि.ं  एसटीडी कोड 

ई मषेल पता 

कदिांक ____/____/__________
भिदीय / या

(हस्ाक्र)

प्रबधं सपंादक
‘बैैंकिग चितंन-अनचुितंन’
भारतीय रिज़र््व बैैंक
राजभाषा विभाग, केें द्रीय कार््ययालय
सी-9, आठवीीं मज़ंिल, बादं्रा कुर््लला सकुंल
बादं्रा (पूर््व), मुबंई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैैं तीन वर्षषों के लिए ‘बैैंकिग चितंन-अनचुितंन’ का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हू।ँ आपस ेअनरुोध है कि निम््ननाांकित ब््ययोर े
के अनसुार मझेु नियमित रूप स ेपत्रिका भेजेें।

सदस््यता क्रमाकं (यदि पहले स ेसदस््य हैैं) : 

नाम (स््पष्ट अक्षरोों मेें) : श्री/श्रीमती/सशु्री/कुमारी  

पता (स््पष्ट अक्षरोों मेें) :

केें द्र  पिन कोड 

मोबाइल न.ं  टेलीफोन न.ं (कार््ययालय)  निवास

फैक््स न.ं  एसटीडी कोड 

ई मले पता : 

दिनाकं :  
                                                                                                                            भवदीय/या

                                                                                                                            (हस््तताक्षर)
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